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 102  नेतायों  की  मूर्तियां  Statues  of  Leaders  24
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 104  स्वर्णा  नियंत्रण  रादेश  Gold  Control  Order  5-26
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 sea  को  सभा  में  उस  सदस्य

 ने  वास्तव में  पूछा  था  ।
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 40-41

 468.  सैनिक  वेतन  तथा  लेखा  कार्यालयों  में  Canteens  in  Military  Pay  and

 कैन्टीन  Accounts  Offices
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 478,  विलिंग्डन  अस्पताल  के  सफाई  कर्मचारियों  Fast  unto  doath  by  Scavenging

 द्वारा  प्राप्त  ग्र नद तन  Staff  of  Willingdon  Hospital  46
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 in  States  47

 483.  स्वर बांड  योजना  Gold  Bond  Scheme  47-48

 484  परिवहन  अनुसन्धान  सम्बन्धी  समिति  Committee  on  Transport
 Research  48

 485,  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  D,  A.  to  Central  Government

 भत्ता  Employees  48-49

 Housing  Problems  of  Land-
 486,  भूमिहीन  हरिजनों  के  मकानों  की  समस्या

 49 Jess  Har,jans
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 52 490  दिल्ली  में  चिट  फण्ड  कम्पनियां  Chit  Fund  Companies  in  Delhi

 49]  Fourth  Annual  Electric  Power
 चतु थें  वार्षिक  विद्य त  सर्वेक्षण

 Survey  52-58
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 492  सरकारी  पेंशन  पाने  वालों  को  मंहगाई  D.A,  to  Government  Pensioners

 Aida  from  Aid  India  Consortium  53-54
 493  भारत  सहायता  सार्थ  संघ

 से  सहायता

 494  अमरीकी  पर  ब्याज  Interest  on  U.S,  loans  54

 495  विकलांग  भिखारियों  का  प्रतीक्षा  Training  of  Handicapped

 Boggars,  i  54

 496  बम्बई  कौर  राजस्थान में  छापे
 Raids  in  Bombay  and

 54-55 Raj  asthan

 497  Land  Reforms  in  States:  55-57
 राज्यों में  भूमि  सुधार

 498  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  Power  shortage  in,
 states

 57-58

 499  राज्यों  द्वारा  नियतन  से  प्रतीक  धन  लिया  Overdrawl.by  state
 id

 जाना

 500  फरक्का  बांध  परियोजना  PFarakka  D R  arrage  Scheme  59

 501  नेपाली  राज्य  क्षत्र  में  भारतीय  Operation  of  Indian
 Vehiciea,

 in

 गाड़ियों  का  चलना  Nepa  Territory  59-60

 502  अमरीकी  सहायता  U.S  Aid  60

 503  पू  जो  बाजार  Capital  Maiket  60-61
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 बैंक  Palai  Central  Bank

 506
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 officers
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 अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायत  62 of  Government  Press,  Aligarh
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 508.  बम्बई  में  चोरी  छिपे  लाने  गये  सामान  का  Smuggled  Goods  seized  in

 पकड़ा  जाना  Bombay  63-64

 509  बाल  अपचार  विषयक  गोष्ठी  Seminar  on  juvenile  Delinquency  64

 510.  उत्तर  प्रदेश  में  डाकघरों  से  माध्यम  जीवन  Collection  of  L,I,  C  premia

 बीमा  निगम  के  प्रीमियम  का  संग्रह  through  post  offices  in  64
 भ

 511,  निंदा  नदी  परियोजना  सम्बन्धी  खोसला  Khosla  committee’s  Report

 समिति  का  प्रतिवेदन  on  Narmada  River  Projeci  OA=89
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 ब्रिटेन में  लागू  चयनात्मक
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 65-66
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 514  राजस्थान  के  ग्रामीण  क्षत्रों  पानी  का  Supply  of  water  in  rural  areas:  |

 of  R  jasthan  66
 संरक्षण

 66-67 515  राजस्थान में  बिजली  की  कमी
 Power  shortage  in

 Rajasthan

 516  चेलियार  में  सिचाई  योजना
 Irrigation  Scheme  at  Chaliyar  67-68

 517  चेलियार  नदी  के  पानी का  दूषित  हो  68
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 of
 Chaliyar

 River

 जाना

 518  कोट्टायम सिंचाई  परियोजना  Koottayi  Irrig..tion  Project  68

 69 519  अल्प  राय  at  में  श्रीवास  किराया  Rent  in  Low  Income
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 524  के  लिये  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजूरी  National  Minimum  Wage  for  Workers
 पा

 528  सरकार  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ऋणों
 पर  Statutory  Limits  on  Government

 Borrowing  71-72 कानूनी  सीमा

 529  दिल्ली में  क्षय  रोगी
 T,  B,  Patients  in  Delhi  72
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 जातियों  को  छात्रवृत्तियाँ  and  Scheduled  Tribes.  72078
 पंजाब  में  गाँवों  में  बिजली  लगाना  73 532  Rural

 Elecirification
 in  Punjab
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 Houses  74

 535  ofeaa  बंगाल  में  महिला  SReUIO ,  Women  Refugees  Camys  in  Weéat

 74-75 Bengal

 Water  Supply  in
 Moti  व 8, ह |
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 सरोद
 New  Delhi  कह

 538.  लहरिया सराय  a  व्यापारियों  a  बरामद  Gold
 recovered
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 Government t
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 541.  झा धिक  दृष्टि  से  पिछड़े  लोगों  का  उत्थान  Uplift  of  Economically  Buckward

 People  4.0

 542.  Za-fanin  कायें  House  Building  Activities  77-78
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 India Fathi  heal  78-79

 79 545,  द्धि  वृत्ताकार  छत  वाले  Shell  Type  Government  Godewns

 सरकारी  गोदाम

 79 546.  मद्रास  में  बिजली  की  कमो  Power  Shortage  in  Madras

 547.  गर्भपात  सम्बन्धी  नियम  Abortion  Rules  80

 Multipurpose  plan  for  Brahma. 548.  ब्रह्मापुत्र  नदी  के  लिये  बहु प्रयोजन ोय

 योजना  Putra  80

 549.  पुलिन  कटाव  बोर्ड  Beach  Erosion  Board  80-81

 550.  केरल  में  जल  सम्भरण  योजनायें  Water  Supply  Schemes  in  Kerala  81-82

 551.  कालोनी  खानाਂ  विस्तार  योजना  Calicut  Dhobj  Khana  Expansion
 Schemes  82

 552,  भुग्गिवासियों  को  भूमि  का  नियतन  Allotment  of  Land  to  Jhuggi

 Dwollers  82.83

 553,  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  में  दुकानों  का  Allotment  of  Shops  in  Delhi  and

 आवंटन  New  Delhi  83

 554.  arg  सरोजिनी  नगर  Babu  Market  (Sarojini  Nagar  84,

 555,  मेडिकल  कालेजों  में  स्थान  का  सुरक्षित  Reserv:.tion  of  Sents  in  Medical

 Colleges  84

 556,  बेसेक्टामो  तथा  टुदुबेबटामों  झा परे दान  Vosestomy  and  Tubecstomy

 Operations  84-85

 85-56 557.  कीनिया  में  बच्चों  का  भ्र स्प ताल  Children’s  Hospital  in  Kenya

 558-  पोलियो  86 Poliomyelitis

 559  Beggar  Homes  86 भी  यह

 दक्षिणी  राज्यों  में  प्लेग  Plague  in  Southern  States  86-87 560,

 परिवार  नियोजन  शिविर  Family  Planning  Camps  87 561,

 562,  विदेश  जाने  वाले  पदाधिकारी  Officers  visiting  Abroad  87

 563.  उत्पादन शुल्क  विभाग  की  कार्य  प्रणाली  Working  of  Excise  Deparvment  87088

 564,  परिवार  नियोजन  योजनायें  Family  Pianning  Schemes  88

 565,  कलाम सेरी  में  बिजली  का  सब-स्टेशन  Power  Sub-Station  at  Kala-

 masserry  38
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 न  द्र०  स०

 Nos.  विषय  SUBJECT
 पृष्ठ

 /
 088९5

 566  Nomadic  Gujars  inj  &  K  89-90 जम्मू  तथा  काशमीर  में  aieaqaaral  गुजर

 567  तीसरी  योजना  में  सम्मिलित की  गई  Third  Plan  Se  hem nem  of  Manipur  90

 मणिपुर  की  योजनायें

 568  अनुसूचित  ख़ादिम  जातियों  के  कल्याण  Allocation  F  |  है  i unda AGS  for  Welfare

 aia  के  लिये  धन  का  नियतन  of  Scheduled  Tribes  90

 569  हैजा  तथा  चेचक  का  उन्मूलन
 Eradication  of  Cholera  and

 Small-Pox  91

 Adivasis ¢570  आदिवासी  91-92

 Lay  ont  Plans  of  new  colonies 571  दिल्ली  के  आसपास  नई  बस्तियों  की
 around  Delhi  92

 खाका  सम्बन्धी  योजनाएं

 572  Thermal  Plent  at  Ernakulam  92
 wage  में  तापीय  बिजलीघर

 573  दरभंगा  की  सम्पत्ति  Properties  of  Darbhange  Raj  93

 574  विक्रम  नगर  बस्ती को  जल  की  सप्लाई  Water  Supply  to  Vikram  Nager

 Colony  93

 575  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  उपदान  Gratuity  Rules  for  Government

 93-94 नियम  Employees

 Underground  water  for  drinking 576  पीने के  लिये  भूमिगत जल

 purposes  94

 577  दिल्ली  में  सम्बन्धी  प्रचार  Publicity  for  Loop  in  Delhi  94.95

 578  ,  करेंसी  नोट  Currency  Notes  95

 579  |  सिचाई  क्षमता  Irrigation  Potential  95-96

 580  दिल्ली  में  अनधिकृत  इमा  रतें  Unauthorised  Buildings  in  Delhi  06

 581  ,  कैरल  में  केसर  के  मामले  Cancer  Cases  in  Kerala  96-97

 582,  wade  करण  )  शल्य-चिकित्सा  Vasectomy  Operations  97

 583  ,  पहाड़ी  क्षत्रों का  विकास  Development  of  Hilly  Tracks  91.0

 584,  दिल्ली  में  हल्के  भूकम्पों  के  कारण  इमारतों  Damage  to  Buildings  due  to

 को  क्षति  Tremors  in  Delhi  97-98

 585 ,  नेफा  का  aaa  विकास  Economic  Developmen’  of  NEFA  98

 586,  स्कूलों  के  बच्चों  का  स्वास्थ्य  Health  of  School  Children
 98-99

 587,  भारत-नेपाल पर  भूमि  सीमा  शुल्क  केन्द्र
 Land  Customs  Stations  on  Indo-

 Nepal  Border  99.100

 588,  भ्र भाव ग्रस्त  क्षत्रों  में  पीने  योग्य  पानी  की  Drinking  water  problem  in

 समस्या  100 scarcity  areas

 589,  करीम  गुर्दे  Artificial  Kidneys  100-101

 590,  डा ०  वी०  के ०  कार  वी०  राव  का  ब्रिटेन  Dr,  V.  K.  Rao’s  visit

 का  दौरा  to  U,  K,  101
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 श्र०  प्र०  स०
 SUBJECT  8865 U.  Nos.  विषय

 591,  इन्द्र  प्रस्थ  बिजली  घर  Indraprast  ha  Power  House  101

 101-102 592,  विवाहों  का  पंजीयन  Registration  of  Marriages

 Income  Ta  a  UESOs x  Cases
 593.  उच्च  न्यायालयों  में  श्रायफर  के  अनिर्णीत  ending  in

 High  Courts  102 मुकदमे

 Smuggling  case  in  Calcutta 594,  कलकत्ता  न्यायालय  में  तस्करी का
 मामला

 Court  103

 595,  राष्ट्रीय  ग्रह-निर्माण  निगम  National  Buildings  Corpcration  103-104

 596.  दामोदर  घाटी  निगम  कमान  क्षत्र  में  Irrigation  in  0,  Command

 Area  104 सिंचाई

 Najafgarh  Nallah  104,105 597,  नजफगढ़  नाला

 Family  Planning  Programme 598,  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिवार

 जन  कार्यक्रम  during  Fourth  Plan  105

 599,  सैनिक  कर्मचारियों  के  जीवन  बोला  निगम  L.  1,  claims  of  Defence

 के  दावे  Personnel  105

 600.  दिल्ली  में  विषाक्त  भोजन  के  मामले  Food  Poisoning  Cases  in  Delhi  105-106

 601,  बम्बई  में  सोने  का  तस्कर  व्यापार
 Gold  Smuggling  in  Bombay  106

 602.  राज्यों  का  श्रमिक  विकास  Economic  Growth  of  States  106-107

 603,  आयकर  अधिकारियों  को  परीक्षा  का
 सथ

 Postponement  of  IncumeTax

 शित  किया  जाना  Off,  icers  Examination  107

 Cut  in  Non-Plan  Expenditure  107-108 604.  ग  र-योजना  व्यय  की  कटौती

 605,  सिचाई  योजनाएं  Irvigation  Schomes  108

 606.  मकान  किराया  भत्ता  House  Ront  Allowance  108-109

 607,  देव  नगर  के  गलियारों  में  सीवर  लाइन  Sewer  Line  in  Service  Lanes  of

 Dev  Nagar  109-110

 608,  देव  नगर  के  क्वार्टरों  के  लिये
 Drainage

 for
 Quarters

 in  Dev

 Nagar  110

 609,  सामान्य  भविष्य  निधि  की  जमा  राशिपर  Rate  of  Interest  on  (४,  P.  Fund

 ब्याज की  दर  :  Acecumulations  0-111

 Missing  Documents  from  Reserve
 610.

 नागपुर
 स्थित  ford  बैंक  से  गायब

 qt  Bank  Nagpur  111

 611,  ऊपर  इन्द्रावती  परियोजना  Upper.  Indravaki.  Project  111-112

 612,  उड़ीसा  के  पिछड़े हुए  क्षेत्र  का  विकास  Development  of  the  backward

 Jracs  of  (01  112

 613.  तूती  कोकीन में  ताप  बिजली  घर  Therma]  Plant  at  Tuticorin  112

 614,  बहु प्रयोजनीय  परियोजनायें  Multi-Purpose  Projects  112-113
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 615,  उड़ीसा  में  आयकर  की  वसूली  Income-vax  Realisation  in

 Orissa  113

 Rural  Housing  Schemes  in
 616,  उड़ीसा  में  ग्राम्य  ग्रह-निर्माण  योजनायें

 Orissa  113-114

 617,  उड़ीसा  में  ख़ादिम  जातीय  विकास  खण्ड  Tribal  Development  Blocks
 114

 in  Orissa

 618.  मध्य  प्रदेश  में  कताई  मिलें  Spinning  Mills  in  Madhya

 Pradesh  114-115

 619.  पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  Dispersal  of  Industries  in,

 Backward  Areas  115

 115
 620,  चौथा  faq  आयोग  Fourth  Finance  Commission

 116
 621,  स्वर्णकारों  को  रोजगार  दिलाना  Rehabilitation  of  Goldsmiths

 लोक  लेखा  समिति  के  पश्चात  प्रतिवेदन  Re,  Fiftieth  Report  of  Public  Ace-

 के  बारे  में  ounts  Committve

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  Calling  Attention  to  Matter ,  01

 Urgent  Public  Impcrtance ओर  ध्यान  दिलाना

 केरल  में  रबड़  बागान  श्रमिकों  द्वारा  Strike  by  rubber  estave  workers  in

 हड़ताल  Kerala

 Re,  Calling  Attention  Netice ध्यान  दिलाने  की  सुचना  के  बारे  में

 )  (Query)

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र  Papers  Laid  on  the  Table

 राज्य  सभा  से  संदेश  Message  from  Rajya  Sabha

 व्यवस्था  के  प्रश्न के  बारे  में  Re,  Point  of  Order

 कुछ  सदस्यों  के  निलम्बन  के  रद्द  किये  जाने  Re,  Revocation  of  suspension  of

 के  बारे  में  certain  Members  ‘

 Statement  re,  Finance  Miniater’s वित्त  मन्त्री  को  हाल  को  विदेश  यात्रा

 के  बारे  में  वक्तव्य  recent  visit  Abroad

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  Shri  Sachindra  Chaudhuri

 Patents  Bill पेटन्ट्स  विधेयक

 Extension  of  time  for  presentation aged  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने

 के  लिये  समय  का  बढ़ाया  जाना  of  Report  of  Joint  Committec

 विशेषाधिकार  समिति  के  न्याति  प्रतिवेदन  Re  Seventh  Report  of  Committee

 के  बारे  में
 of  Privileges

 बिजली  संशोधन  विधेयक  Electricity  (Supply)  Amendment

 Bill

 विचार  करने  का  प्रस्ताव  Motion  to  consider VRSTUCL

 श्री  बड़े  Shri  Bade

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल  Shri  Yamura  Prasad  Mandal



 बिजली  ad  |  )  संशोधन  विधेयक  ELECTRICITY  (SUPPLY)  AMENDMENT  BILL

 विषय  SUBJECT
 Pages

 श्री  नारायण  वाडेकर  Shri  N  Dandekar

 Rrbhut7  * श्री
 विभूति  मिश्र  Shri  iM  a  ishr

 श्री  प्रिय  गुप्त
 fT

 Shri  Priya  Gupta

 श्री  सिंहासन  सिह  Shri  Sinhasan  Singh

 श्री  काशी  नाथ  पांडे  Shri  K.  Pande

 श्री  वॉरियर  Shri  Warior

 श्री  मुखिया  Snri  Muthiah

 श्री  उमा नाथ  Shri  Umanath

 नौ  To  प्र ७  यादव  Shri  Yaaab

 श्री  काशी  राम  गुप्त  Shri  Kashi  Ram  Gupta

 श्री  बुजबासो  लाल  Shri  Brij  Basi  Lal

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिंघवी  Dr,  M.  Singhvi

 श्री  म०  ला७  जाधव  Shri  M.  L,  Jadhav

 श्री  यशपाल  सिंह  Shri  Yashpal  Singh

 श्री  नरेन्द्र  सिह  महिला  Shri  Narendra  Singh  Mahida

 डा०  Fo  लठ  राव  Dr.  K.  L,  Rao

 गण्डक  परियोजना  के  बारे  में  आध  घंटे  Half-an-hour  Discussion  re,  Gandak

 की  चर्चा  Project

 श्री  विभूति  मिश्र  Shri  Bibhuti  Mishra

 Shri  Fakhruddin  Ahmed श्री  फखरुद्दीन



 लोक-सभा  वाद-विवाद  अनूदित
 LOK  SABHA  D  EBATES  (  SUMMARISED

 TRANSLATED
 VERSION  )

 SS

 लोक-सभा

 LOK  SABHA

 गुरुवार  28  जुलाई
 1966  /  6,  श्रावण  1888  )

 Thursday,  July  28,  1966  /  Sravana  6,  1888  (Saka)

 oom,  ett

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 MR,  SPEAKER  in  the  Chaiਂ  J

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  संख्या  91

 डा०  लकष्मीमल्ल  सिंघवी  :  प्रशन  संख्या  91  ।  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  इस  प्रश्न  का  उत्तर
 प्रधान  मंत्री  द्वारा  जाना  चाहिये  था  जिनको  प्रश्न  सम्बोधित  किया  गया  और  एक
 विवरण  सभापटल  पर  रखा  जाना  चाहिये  था  विशेषकर  जब  कई  बातें  पूछी  जा  रही  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  आने  दीजिये  ।

 राजस्थान  के  सतह  सदस्यों  से  अभ्यावेदन

 *91  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  कया  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  के  संसद्  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधि  मंडल  उस  राज्य  की  विकास
 सम्बन्धी  उचित  मांगों  को  मनवाने  के  बारे  में  एक  ज्ञापन  प्रस्तुत  करने  के  हेतु  आय-व्यस्क  (
 सत्र  के  दौरान  प्रधान  मंत्री  से  मिला  था  ;

 यदि  तो  क्या  उसमें  दिये  गये  सुझावों  पर  विचार  कर  लिया  गया
 और

 ~ (a)  इस  बारे  में  सरकार  की  बया  प्रतिक्रिया



 Oral  Answers  July  28,  1966

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  अशोक  :  हां  ।  संसद्  के  बजट

 अधिवेशन  के  दौरान  कुछ  संसद्  सदस्य  प्रधान  मंत्री  से  मिले  थे  और  उन्होंने  राजस्थान  की  योजना

 की  विकास  परियोजनाओं  के  कई  विषयों  पर  विचार  विमश  किया  था

 और  :  इन  सुझावों  की  की  जा  रही  है  तथा  कुछ  सीमा  तक  इनकी

 ओर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ।

 डा०  लकष्मीमलल  सिंघवी  :  जता  कि  मैंने  कहा  यह  कहीं  अधिक  अच्छा  होता  यदि

 की  गई  कार्यवाही  का  ब्योरा  जाता  और  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता

 कुछ  भी  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  जबकि

 समूचे  भारत  में
 विद्युतीकरण

 की  औसत  प्रतिशतता  93  राजस्थान  की  यह  केवल  3.9  है

 और  क्या  यह  सच
 है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जल  सीमांत  सड़कों  तथा  मरु  भूमि  विकास

 के  बारे  में  योजनाओं  को  क्रियान्विति  में  कोई  प्रगति  नहीं  हो  रही  है  और  राजस्थान  में

 विकास  कार्य  की  गति  पहले  से  धीमी  पड़  गई  है  क्योंकि  केन्द्रीय  सरकार  सदा  यह  कहती  रही

 है  कि  ये  योजनायें  हमारे  विचाराधीन  हैं  ?  ये  काफी  समय  से  विचाराधीन  हैं  और  अभी  तक  कोई

 परिणाम  नहीं  निकला  है  ।

 श्री  अशोक  मेहता  :  विद्य/तीकरण  के  बारे  में  यदि  हम  इस  बात  जो  उठाई  गई

 एक  उदाहरण  के  रूप  में  लें  तो  राजस्थान  सरकार  ने  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  की  व्यवस्था

 करने  के  लिये  एक  साथ  कई  योजनायें  हाथ  में  ले  ली  हैं  ।  इसका  परिणाम  यह  है  कुछ  ट्रांसमिशन

 लाइनों  को  बिछाने  तथा  पूरा  करने  की  बजाय  57
 ट्रांसमिशन  लाइनें  बिछाई  जा  रही  हैं  ।

 राज्य  विद्युत  ats  ने  ट्रांसमिशन  सम्बन्धी  काफी  सामान  तथा  उपकरण  भी  gag  कर  लिये

 अब  हम  इस  बातਂ  का  पता  लगाने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  कि  बहुत  अधिक  लाइनों  जो

 पूरी  न  की  जा  एक  asa  बिछाने  के  बजाय  कुछ  सीमित  लाइनों  को  पुरा  करने  हेतु

 लब्ध  सामान  को  कैसे  प्रयोग  में  जा  सकता  है  ।  यह  मामला  उनके  विचाराधीन  है  ।

 केन्द्रीय  सरकार  तथा  योजना  आयोग  इस  कार्य  के  लिये  आवश्यक  सहायता  की  व्यवस्था  कर

 रहा है

 इसी  प्रकार  सीमान्त  क्षेत्रों  में  सड़कों  के  बारे  में  एक  मास्टर  प्लान  बनाने  के  लिये  व्यਂ

 अवस्था  की  जा  रही  है  ।  राजस्थान  तथा  गुजरात  के  सीमान्त  क्षत्रों  में  सड़कों  की  आवश्यकता

 का  पुनर्विलोकन  किया  है  और  इन  क्षत्रों  में  सड़कों  का  विकास  करने  के  लिए  जो

 वर्तमान  व्यवस्था  है  उसे  पर्याप्तਂ  समझा  गया  है  ।

 जहाँ  तक  ग्रामीण  क्ष  त्रों  में  जल  का  सम्भरण  करने  का  सम्बन्ध  तीसरी  योजना  में

 2.  75  करोड़  रुपये  खर्च  किये  जायेंगे  ।  इसके  अतिरिक्त  स्थानीय  विकास  कार्यों  तथा  पिछड़े  वर्गों

 के  कल्याण  के  अन्तर्गत  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  हैं  ।  वह  1966-67  में  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 में

 जल  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  40  लाख  रुपये  की  राशि  आवंटित  की  गई  है  और

 स्थानीय  विकास  कार्य  में  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  पर  19  लाख  रुपये  खर्च  किये  जायेंगे  ।  इस  के

 पिछड़े  वर्गों  के  के  अन्तगंतਂ  कार्यक्रम  भी  चालू  किया  जायेगा  ।
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 Sto  लक्ष्मीमत्ल  सिर  बी  :  राजस्थान  के  संसद-सदस्यों  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गए  ज्ञापन  में

 इस  बात  पर  विशेष  रूप  से  बल  दिया  गया  था  कि  यह  ॒  सुनिश्चित  करने  की  ओर  ध्यान  दिया

 जाना  चाहिए  कि  रेगिस्तान  विकास  ats  का  गठन  इस  प्रकार  से  किया  जाय  कि  यह  एक  प्रभाव

 शाली  तथा  गतिशील  निकाय  हो  और  इसके  लिए  पर्याप्त  धन  की  व्यवस्था  की  जाये  ।  ऐसा

 प्रतीत  होता  है  कि  सरकार  ने  जो  नि  काय  बनाया  है  उसमें  केवल  अधिकारी  ही  भर  दिए  और

 उसके  लिए  बहुत  कम  धन  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिससे  असीम  परियोजनाओं  जिनकी  इस

 परियोजना  के  अंतगर्त  क्रियान्वित  होने  का  अनुमान  संख्या  कम  कर  दी  गई  है  ।  इस  मामले

 के  बारे  में  सरकार  की  क्या  स्थिति  है  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  रेगिस्तान  विकास  बो  में  एक  आयुक्त  होगा  सदस्य-सचिव

 होगा  और  तीन  विशेषज्ञ  होंगे  जो  इसके  सदस्य  होंगे  |

 डा०  लक्ष्मी मत्ल  सिंधवी  :  सभी  अधिकारी  ।

 थ्री  अशोक  मेहता  :  अग्रिम  प्रयोग  के  लिए  इस  वर्ष  10  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की

 ई

 att  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  यह  वक्तव्य  देने  में  माननीय  मंत्री  की  अनभिज्ञता
 पर  मुझे

 वास्तव  में  बड़ी  हैरानी  हुई  है  ।  क्या  मंत्री  महोदय  को  यह  पता  है  कि  राजस्थान  में

 92,000  गाँवों  में  से  अभी  तक  1,000  गाँवों  में  भी  बिजली  की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  है  ?

 उन्होंने  बताया  है  कि  राजस्थान  हर  स्थान  पर  बिजली  की  व्यवस्था  कर  रहा  है  |  क्या  यह

 सही  नहीं  है  कि  राजस्थान  के  पास  बिजली  उपलब्ध  इसकी  उन  स्थानों  में  व्यवस्था  की

 गई  है  जहां  कुएं  अधिक  परन्तु  यह  कुओ ंके  लिए  कनेक्शन  नहीं  दे  सकता  है  क्योंकि

 ट्रांसमिशन  लाइनें  बिछाने  के  लिए  धन  नहीं  है  ?
 क्या  वह  यह  भी  जानते  हैं  कि  ग्रामों

 में  जल  सम् भरण  सम्बन्धी  अग्रिम  परियोजना  के  अन्तर्गत  योजनाओं  के  लिए  इस  वर्ष  केवल

 90  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  जब  कि  इन  कार्यों  को  पूरा  करने  के  लिए  64  लाख  रुपये

 अपेक्षित  हैं  ?  अन्यथा  सारा  कार्यक्रम  खतम  हो  जायेगा  |  मुख्य  मंत्री  ने  प्रधान  मंत्री  को  एक

 अर्ध शासक ोय  पत्र  लिखा  मैंने  प्रधान  मंत्री  को  एक  अहं-शासकीय  पत्र  लिखा  प्रधान

 मन्त्री  ने  मुझे  लिखा  है  कि  वह  तुरन्त  कार्य  वाही  करने  के  लिए  वित्त  मन्त्री  तथा  योजना  मन्त्री

 को  कह  रही  हैं
 ।  यह  एक  aga  ही  महत्वपूर्ण  प्रश्न  है  और  ये  लाइनें  सितम्बर  से  पहले

 बिरयानी  चाहिए  थी  उठाऊ-सिंचाई  का  आज  लाभ  उठाया  सकता

 अन्यथा  ग्रामीण  क्षत्रों
 में

 जल  सम् भरण  का  कार्य  धरा  का  धरा  रह  जायेगा  ।  क्या  ये  सही

 बातें  नहीं  हैं
 ?

 Sto  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  :  ये  बिल्कुल  सच्ची  बातें  हैं  ।

 श्री  अशोक  मेहता  :  मैं  माननीय  सदस्यों  को  केवल  वही  जानकारी  दे  सकता  हूँ

 जो  मेरे  पास  वर्ष  1966-67  के  दौरान  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बिजली  की  व्यवस्था  करने  के

 लिये  2.5  करोड़  रुपये  नियत  किये  गये  इस  राशि  से  कुछ  ट्रांसमिशन  लाइनें  बिछाई

 जानी  हैं  ।
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 eft  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  अध्यक्ष  FAT  आप  उनसे  पूछेंगे  कि  क्या  as  उन  बातों

 में  जो  मैंने कहीं  किसी  एक  का  भी  खण्डन  करते  हैं

 श्री  अशोक  मेहता  :  या  तो  मैं  यहाँ  पर  जानकारी  देने  के  लिये  हूं  अथवा  नहीं  ।

 श्री  हरिश्चख
 माथुर

 :
 मैं

 उन
 बातों  के  बारे  में  जानकारी  पूछ  रहा  हूँ  जो  मैंने

 कही हैं  ।

 श्री  अशोक  मेहता  :  मैं  इस  बारे  में  ही  जानकारी दे  रहा ह  कि  2.5  करोड़  रुपये  की

 यह  राशि  कई  ट्रांसमिशन  लाइनें  बिछाने  पर  खर्च  की  जा  सकती  है  चाहे  इन  से  कोई  तुरन्त

 लाभ  हो  अथवा  नहीं
 ।

 परन्तु  इस  समय  हम  जिस  नीति  का  अनुसरण  कर  रहे  हैं  वह  यह
 है

 कि  योजनाओं  को  इस  प्रकार  से  क्रिया  त्वरित  किया  जाय  जिसमें  तुरन्त  लाभ  हो  सके  ।

 अतः  सभी  राज्यों  को  हमने  यह  सुझाव  दिया  है  कि  आवंटित  राशियों  इस  तरीके  से

 उपयोग  किया  जाना  चाहिये  कि  एक  ऋतु  में  ही  इसके  परिणाम  प्राप्त  हो  सकें  ।  हम

 एक  समय  में  बहुत  सारी  लाइनों  को  आरम्भ  करना  नहीं  चाहते  क्योंकि  वे  अधूरी  रह  जाती

 हम  चाहते  हैं  कि  कुछ  चुनीदा  लाइनों  का
 काय  आरम्भ  किया  जाये  और  उसको  पूरा

 किया  जाये  ।

 एक  बात  यह  कही  गई  है  कि  मैंने  ग्राम्य  जल  संभरण  के  बारे  में  अपेक्षाकृत  अधिक

 संख्या  बताई  इसका  कारण  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  पाइप  द्वारा  जल  संभरण  की

 बात  कर  रहे  हैं  ।  मैंने  ग्राम्य जल  संभरण के  बारे  में  बताया  है  ।  पाइप  द्वारा  जल  संभरण

 के  अतिरिक्त  जल  संभरण  के  और  भी  तरीके  हैं  जिसकी  गांवों  में  भी  व्यवस्था  की  जा

 रही है  ।

 मैं  इस  बात  से  पूर्णतया  सहमत हूँ  कि  राजस्थान  की  आवश्यकताएं  काफी  अधिक  हैं

 और  राज्य  सरकार  काफी  वित्तीय  कठिनाइयों  का  सामना  करती  रही  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार

 भी  कड़ी  कठिनाइयों  का  अनुभव  करती  रही  हैं  ।  जबकि  आयव्ययक  को  संतुलित  रखने  के  लिये

 हमें  यह  कहा  जाता है  कि  जसे भी  संभव  हो  व्यय  में  10  प्रतिशत  की  कटौती की  तो

 जो  भी  नई  मांग  होगी  उसको  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।

 डा०  लक्ष्मीमत्ले  सिंघवी
 :  राजस्थान  नहर  की  योजना  बहुत  पुरानी  है  ।

 Shri  Kashi  Ram  Gupta:  The  three  main  problems  of  Rajasthan  are  decision
 about  the  authority  of  Rajasthan  Canal,  the  rural  electrification  scheme  and  last.y  the

 rural  pipe  water  supply  scheme  ,  Our  past  experience  has  been  that  the  Central  Govern.
 ment  is  always  talking  of  watching  grant  without  caring  for  the  economic  problem  of  Raj-
 astnaan,  Rajasthan  is  a  very  poor  and  backward  State  and  it  is  futile  to  talk  of  wauhing

 grant  and  thus  put  obstacles  in  ivs  progress,  May  I  know  whether  the  hon,  Minister  will

 give  priority  vo  these  three  schemes  at  the  earliest:  and  close  tho  issue  of  watching  grant
 with  regard  to  them  ?  Will  ne  fulfil  the  assurance  given  by  the  Prime  Minister  that

 aid  would  be  given  to  Rajasthan  at  the  earliest  opportunity  and  wh  are  the  reasons

 for  delaying  it  so  far ?

 Shri  Asoka  Mehta  So  far  as  the  Rejasthan  Canal  authority  is  concerned,  talks

 are  still  going  on  between  the  State  Government  and  the  Central  Government  in

 4
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 J  lrandv regard  vo  that  As  regards  other  thing  जज  have  a  sroaay  admitted  that  the  needs  of

 Rajasthan  are  quite  pressing,  the  needs  of  other  States  are  also  quite  pressirg,  The
 available  resourcos  have  got  to  be  distributed  amongst  various  States  for  various  purpo
 808,

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  A  sum  of  Rs,  75  crores  has  been  sanctioned  for  Rajasthan
 and  out  of  that  Rs,  5  crores  have  actually  been  given  to  thom  in  this  plan.  The  ivoli-
 hood  of  the  entire  population  of  Rajasthan  18  dopendent  on  the  Rajas.han  Canal  and  the
 Government  have  closed  the  matver  by  giving  the  meagre  amount  of  Rs,  5  crores  only,
 Is  any  scheme  under  consideration  of  the  Contral  Government  for  granting  full  amount
 instead  of  the  reduced  amount  ?  Have  Government  ever  pondered  over  the  conseque-
 noes  of  leaving  this  scheme  in  the  middlo  ?

 Shri  Asoka  Mehta  :  At  present  the  first  phaso  of  the  scheme  has  been  taken  up
 and  we  are  trying  to  push  ahead  the  scheme  as  expeditiously  as  our  resources

 permit:

 Shri  Onkar  Lal  Berwa  :  Will  it  be  completed  or  not  ?

 Siri  Ram  Sewak  Yadav  :  The  hon,  Minister’s  reply  was  very  general  while  (116
 question  asked  was  very  specific,  about  the  canal,

 Shri  Asoka  Mehta  :  I  have  already  stated  that  the  work  relating  to  canal  is  divi-
 ded  into  two  phases,  The  first  phase  has  been  taken  up,  The  total  expenditure  involved
 in  the  canal  cannot  ba  mace  available  in  one  year  and  that  will  be  made  available

 gradually  after  year  after  year,  We  ure  trying  to  allocave  this  year  whatever  is  possible,
 The  hon,  Members  know  that  the  size  of  the  current  year  plan  has  been  very  much  curt-
 ailed  on  account  of  our  critical  economic  condition

 at  घर  शर्मा  इन  सभी  समस्याओं  के  सम्बन्ध  में  श्री  माथुर  ने  एक  प्रकार के

 तथ्यों  का  उल्लेख  किया  है  और  मंत्री  महोदय  ने  थक  ही  उत्तर  दिया  है  ।  श्री  माथुर  ने  जो

 जानकारी  दी  है  क्या  वह  उससे  इन्कार  कर  सकते  मन्त्री  महोदय  द्वारा  जानकारी  प्राप्त

 करने  क्या  आधार  है  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  जहाँ  तक  मैं  समझता  हूँ  दी  गई  जानकारी  के  बारे  में  कोई  मत

 भेद  नहीं  है  ।  उन्होंने  जो  कुछ  कहा  वहू  यह  था  कि  राजस्थान  की  आवश्यकताएँ  बहुत  बड़ी हैं

 और  उन्होंने  पूछा  कि  क्या  मन्त्री  आवश्यकताओं  से  और  इस  बात  से  अवगत हैं  कि  राजस्थान

 के  मुख्य  मन्त्री  वित्त  मन्त्री  और  योजना  मन्त्री  को  लिखते  रहे  हैं  कि  वे  यह  सुनिश्चित  करें  कि

 ये  आवश्यकताएँ  पुरी  की  जाती  हैं  और  क्या  मैं  जानता  हुँ  कि  प्रधान  मन्त्री  ने  वित्त  मन्त्री  से

 भी  इसका  जिक्र  किया  योजना  में  क्या  उपबन्ध  किया  गया है  और  राजस्थान  की  क्या

 आवश्यकता  है  इन  दोनों  के  बीच  काफी  अन्तर  मैं  सीधे  रूप  में  इसको  मानता  परन्तु

 प्रश्न  यह  है  कि  हमें  इस  कमी  को  किस  तरह  पूरा  करना  है  ?

 शो  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  के  उत्तर  से  काफी  गलतफहमी

 पैदा  हो  गई  है  ।  प्रश्न  केवल  यह  है  कि  क्या  मन्त्री  महोदय  ag  जानते  हैं कि  उन  ग्राम्य  जल

 संभरण  योजनाओं  के  लिये  जिनका  कार्य  पहल ेसे  आरम्भ  कर  दिया  गया  उनके  लिये

 ड
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 लालन

 66  लाख  रु०  की  अतिरिक्त  राशि  की  आवश्यकता  है  परन्तु  उनको  बीच  में  ही  छोड़ना

 क्या  यह  सच
 है

 या  नहीं  ?  उन  योजनाओं  को  भी  बीच  में  छोड़ना  होगा  जिनको  पहले  हाथ

 में  लिया  जा  बका है  ।  एक  भी  नई  योजना  आरम्भ  नहीं  की  जा  रही  है  ।  क्या  यह  सच  है

 कि  कुओं  को  कनेक्शन  नहीं  दिये  जा  सकते  हैं  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  मैंने  बार  बार  कहा  है  कि  बड़ी  संख्या  में  कुओं  को  कनेक्शन  दिये

 जा  सहते  हैं  बशर्ते  के  पारेषण  लाइनों  की  व्यवस्था  कर  दी  जाये  ।  यदि  हमारे  संसाधन  सीमित

 हैं  तो  हमें  विवेक  से  काम  लेना  होगा  और  एक  विशिष्ट  क्षत्र  को  चुनना  होगा  और  इसका  इस

 तरीके  से  उपयोग  करना  होगा  कि  इन  कुओं  को  बिजली  मिल  जाये  ।  जबर  अ।प  ऐसा  करते  हैं

 तो  राज्य  के  कुछ  अन्य  भागों  को  इस  ay  के  दौरान  कनेक्शन  नहीं  मिलेंगे  ।  जब  संसाधन  सीमित

 होते  है ंतो  उनको  इस  तरीके  से  जुटाया  जाता
 है  कि  कुछ  स्थानों  पर  कुछ  नतीजे  हासिल  हो

 सकें  जबकि  कुछ  अन्य  भागों  को  उनके  बिना  रहना  होगा  ।

 श्री  प्रिय  गुप्त
 :  क्या  सरकार  ने  इस  बात  पर  विचार  किया  है  कि  चुरू  और  बीकानेर

 जैसे  कुछ  स्थानों  में  पीने  के  पानी  की  भारी  कमी  के  कारण  कुओं  से  विषैला  पानी  लिया

 जाता  है  और  लोग  उससे  मर  जाते  हैं  और  सरकार  ने  वहाँ  की  समस्याओं  पर  विचार

 किया है  और  ग्राम्य  जल  संभरण  तथा  विद्युत  करण  को  कोई  विशेष  प्राथमिकता  दी

 और  क्या  इस  पर  विचार  किया  गया  है  कि  एक  अविलम्बनीय  मामले  के  रूप  में  योजना  में

 इसका  बिशेष  उपबन्ध  किया  जाना  चाहिये  ?

 श्री  अशोक  मेहता  :  जबकि  दिये  गये  इन  सुझावों  के  बारे  में  मेरे  लिये  तत्काल  उत्तर

 देना  संभव  नहीं  मैं  केवल  यही  कहू  सकता  हूँ  कि  जब  योजना  तेयार  की  गई  तब  राजਂ

 स्थान  योजना  के  लिये  उपलब्ध  संसधनों  के  अन्दर  अन्दर  ग्राम्य  विद्युत  करण  और  ग्राम्य  जल

 संभरण  के  लिये  संसाधन  आवंटित  करने  के  लिये  सब  से  अधिक  प्रयत्न  किया  गया  था  ।  हुम

 जानते  हैं  कि  जरूरतों  att  भबिलम्बनीय  आवश्यकताओं  के  लिये  ये  संसाधन  अपर्याप्त  हैं

 मैं  फिर  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  इस  समय  किसी  विशिष्ट  राज्य  करना

 हमारे  लिये  बड़ा  कठिन  है  ।

 Shri  M.  L.  Verma:  An  hon,  Member  just  now  stated  that  there  exist  no  arrange-

 ment  of  drinking  water  in  Rajasthan,  Is  it  nov  the  ultimate  responsibility  of  the  Plan-

 ning  Commission
 to  provide  crinking  water  to  the  people  even  19  years  after  the

 Independene  १

 Shri  Asoka  Mehta  :  Fulla  ttention  is  being  given  to  it  but  you  are  aware  that

 for  arranging  drinking  water  in  the  rural  areas  it  requires  Rs,  500  crores  and  that  for

 urban,  areas  Rs,  700-800  crores,  The  Health  Minister  has  gone  into  this  question  deeply,

 It  is  impossible  for  us  to  errange  Rs,  500  crores  in  any  sjugle  plan  period,  The

 plan  will  come  before  you,  Whatever  you  like  to  cut  in  that  you  cut  and  whatever  you

 like  to  sanction  for  any  itom  yon  msy  sanction,  But  you  mus  bear  in  mind  the

 effect  of  making  a  cut  in  other  items  over  the  economy,
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 कृषि  के  लिये  विश्व  बेक  से  सहायता

 *99  श्री  भारत  भा  आजाद  :  थी  सुबोध  हू  सदा

 श्री  स०  ato  वेदी  :  श्री  वॉरियर  :

 श्री  स०  चे  सामन्त  :  श्री  च०  ate

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 ने

 विश्व  बैंक  से  कहा है  कि
 उसने  जो  वार्षिक  सहायता  देने  का

 वचन  दिया  था  उसका  अधिकांश  भाग  कृषि  के  लिए  दिया  और

 यदि  तो  किन  प्रस्तावों  पर  बात  चीत  हुई  और  क्या-क्या  प्रस्ताव  स्वीकार

 किये  गये  ?

 वित्त  मंत्री  (  श्री  शची
 चौधरी )

 :

 सरकार  ने  विश्व  बैंक  और  मित्र  देशों  की  सरकारों  को  तेजी  से  क्ृषि-विकास

 करने  के  भारत  के  प्रयत्नों  का  महत्व  बतला  दिया  है  और  उनके  लिए  सामान्य  रूप  से

 सहायता  मांगी  है  ।

 कृषि-विकास  की  योजनाओं  और  रासायनिक  खाद  और  हानिकर-जीवनाशक

 औषधी  आदि  जैसी  कृषि  के  काम  आने  वाली  वस्तुओं  को  उपलब्ध  की  हमारी  क्षमता

 बढ़ाने  की  योजनाओं  के  बारे  ऋण  देने  वाले  प्राधिकरणों  से  बात  चीत  की  जा  रही

 इनकी  एके  सूची  सभा  की  मेज  पर  रख  दी  गयी  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखी  गई  देखिये  संख्या  एल०  ]

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  सूची  को  देखने  से  पता  चलता  है  कि  अन्य  क्षत्रों  की  अपेक्षा

 ऋणों  द्वारा  कृषि  परियोजनाओं  के  लिये  बहुत  कम  सहायता  का  उपबन्ध  है  ।  क्या  यह  सच  है

 कि  सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  अपेक्षाकृत  बड़े  THA  पर  कृषि  सम्बन्धी  ऋणों  के  लिये  नहीं

 अथवा  बैंक  के  सदस्य  उद्योग  की  अपेक्षा  कृषि  के  लिये  ऋण  देने  का  विरोध  करते  हैं  ?

 वास्तविक  स्थिति  क्या  है  ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  यह  कहना  सही  नहीं  है  कि  सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  नहीं  कहा  ।

 बात  चीत  इस  समय  इस  प्रश्न  पर  हो  रही  है  कि  कृषि  और  अन्य  क्षेत्रों  के  संबंध  में  क्या  आवंटन

 चाहिये  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  यदि  यह  सच  नहीं  तो  मैं  उनका  ध्यान  वक्तव्य  ओर

 दिला  सकता  ह  जिसमें  यह  उल्लेख  किया  गया है  कि  उन्होंने  निजी  क्षेत्र  की  उर्वरक  परि

 योजनाओं  के  लिये  विश्व  बैंक  से  कहा  है--पृष्ठ  ३  पर  मद  और  इसको

 देखते  हुए  कया  सरकार  ने  सरकारी  क्षेत्र
 की  उर्वरक  परियोजनाओं  के  लिये  कभी  कोई  ऋण

 प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  किया  है  ?

 थ्री शचीन्द्  चौधरी  :  कि  मैंने  कहा  जहाँ  तक  उवेरक  का  सम्बन्ध  इटली

 के सहयोग  से  सरकारी  क्षेत्र  में  दो  उर्वरक  संयंत्र  लगाये  जायेंगे  ।  फिर  जहाँ  तक  अन्य

 7



 Oral  Answers  Sravana  6,  1888  (Sake)

 एटा

 परियोजनाओं  का  सम्बन्ध  सुझाव  यह  है  fe  उनको  गैरसरकारी  क्षेत्र  में  लिया

 सकता  है  |

 थ्री  वासुदेवन  नायर  :  क्या  सरकारी  क्षेत्र  की  किसी  परियोजना  के  लिये  उन्होंने

 विश्व  बेक  से  कहा  था
 ?  प्रश्न  यह  था  और  उन्होंने  इसका  उत्तर  नहीं  दिया  है  ।

 श्री प्र०  चे  बरुआ  :  आसाम  में  1954  से  श्री सत  तौर  पर  प्रतिबंध  25,000  एकड़

 प्रथम  श्रेणी  की  उपजाऊ  भूमि  में  ब्रह्मपुत्र  नदी  की  बाढ़  आ  रही  है  और  उसका  कटाव  हो  रहा

 है  ।  इससे  देश  के  कृषि  वकास  में  बाधा  पड़ी  है  और  केन्द्रीय  और  दोनों  सरकारों  के  लिये

 रुकावट  पैदा हो  गई  हैं  ।  क्या  विश्व बेक  से  इस  पहलू  पर  भी  चर्चा  की  गई  थी  और  यदि

 तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  मैं  नहीं  कद  सकता  कि  आसाम  से  सम्बन्धित  एक  विशिष्ट

 योजना  पर  विश्व  बंक  के  साथ  चर्चा  की  गई  थी  या  नहीं  ।  यह  जानकारी  मुझे  प्राप्त  करनी

 होगी  ।

 Shri  M.  L.  Dwivedi:  In  the  1150  it  has  been  stated  that  the  01710  Bank  advanced  8

 loan  of  Rs,  6  million  do  11818  for  sinking  tube  wellsir  Iwant  how  many  tube  wells

 have  been  sunk  so  far  in  P,  and  how  many  remain  to  be  sunk,  What  wil)  be  amount
 for  the  present  demand

 of  1,000  tube  wells  and  why  demand  has  been  made  for  1,000
 tube  wells  only  and  nov  more  १

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  यह  प्रश्  मूल  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  यदि  आपको  यह

 जानकारी  चाहिये  तो  मुझे  इस  बारे  में  सम्बन्धित  मंत्रालय  से  पूछना  होगा  |

 Shri  M.  L,  Dwivedi  The  later  part  of  my  question  was  as  to  what  amount  has
 been  demanded  for  the  second  stage  of  the  Project.

 श्री  telex  चौधरी  जेसा  कि  मैंने  मामले  पर  अब  भी  विश्व  बेक  के  साथ  चर्चा

 की  जा  रही  है  और  मैं  इस  समय  किसी  विशिष्ट  योजना  की  राशि  नहीं  बता  सकता  |

 श्री  बैरियर  :  क्या  सरकार  ने  इन  परियोजनाओं  की  एक  सुची  दी  है  और  उससे  विश्व

 बैंक  ने  इन  परियोजनाओं  को  चना  है
 ?  प्राथमिकताएँ  निश्चित  करने  के  लिये  क्या  कसौटी

 अपनाई गई  थी  ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  विशिष्ट  योजनाएं  इस  समय  योजना  आयोग  के  विचाराधीन

 मुझे  विश्वास  है  कि  योजना  के  तैयार  होते  ही  उसे  मेरे  साथी  योजना  मंत्री  सभा  पटल  पर

 रख  देंग े।

 श्री  वारियर  :  प्रश्न  यह  है  कि  थे  योजनाएं विश्व  बैंक  द्वारा  चुनी  गई  थीं या  सरकार

 क्या  कसौटी  अपनाई  गई  थी  ?

 मां  सचिन्द्र  चौधरी  :  यह  प्रश्न  वास्तव में  योजना  मंत्री
 से  पूछा  जाना  चाहिये  कि

 प्राथमिकताएं  निश्चित  करने  में  क्या  कसौटी  अपनाई  जाती  है  ।

 श्री  रंगा  :  प्रश्न  यह  नहीं  है  ।  प्रश्न  यह  है  कि  परियोजनाओं  को  कौन  चुनता  है--विश्व

 बंक  या  भारत  सरकार  और  किस  आधार  पर  ।
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 पट बाण  —

 श्री  रवीन्द्र  चौधरी  :
 ये  योजनाएँ  निश्चय  ही  भारत  सरकार  द्वारा  चुनी  जाती  हैं  और

 फिर  विश्व  बेक  के  सामने  रखी  जाती  हैं  और  सहमति  आवश्यक  होता  है  क्योंकि  एक

 ऋण  देने  वाली  संस्था  है  और  दूसरा  ऋण  प्राप्त  करने  वाला  देश  कसौटी  कृषि
 के  लिए  झुकाव  वाली  होगी  ।

 श्री  स०  च०  एफ ०  To  ओ०  /  आई०  बी०  आर०  डी  सहकारी  कार्य-क्रमों  के

 अन्तत  सहायता  के  लिये  सूची  में  पाँच  योजनाओं  को  तैयार  किया  जा  रहा  इन  योजनाओं

 के  विशेष  रूप  से  राष्ट्रीय  बीज  निगम  द्वारा  आरम्भ  किये  जाने  वाले  बीज  कार्य  क्रम  के

 लिये  अलग-अलग  क्या  राशि  है  ?

 श्री  श चोन्द्र  चौधरी  :  एफ०  To  ओ०  और  आई०  नी ०  आर०  डी०  सहकारी  कायें

 क्रम  के  दल  ने  इस  देश  का  दौरा  किया  है  और  बातचीत  अभी  चल  रही  है  ।

 श्र  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  विवरण  में  सालांदी  परियोजना  का  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  इस  परियोजना  के  लिये  सहायता  प्राप्त  की  गई  थी  ।  क्या  इस  योजना

 को  पूर्ण  रूप  से  क्रियान्वित  किया  जा  रहा  है  और  क्या  यह  सच  है  कि  आनन्दपुर  बांध  परियोंਂ

 जना  को  छोड़  दिया  गया  है  और  यदि  तो  क्या  ऐसा  भारत  सरकार  के  परामर्श  से  किया

 गया  था  ?  किसी  ऐसी  योजना  के  किसी  भाग  को  छोड़ने  से  जिसके  लिये  सहायता

 प्राप्त  कर  ली  गई  वे  भारत  सरकार  की  सलाह  लेते  हैं  ?

 श्री  mete  चौधरी  :  मैं  यह  बताने  की  स्थिति  में  नहीं  हूँ  कि  कया  योजना  के  किन्हीं

 भागों  को  छोड़ा  गया  है  ।  यदि  इसको  नहीं  छोड़ा  गया  है  तो  परामर्श  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 यदि  मेरे  माननीय  मित्र  को  यह  जानकारी  चाहिये  तो  मैं  इसकी  आगे  करूगा  |

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  The  hon,  Membor  stated  that  we  put  before  the

 World  Bank  our  agricultural  requirements,  What  amount  was  demanded  trom  the

 World  Bank  for  those  requirements  ?  How  long  will  it  take  to  corclude  the  negotiat-
 ions  ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  सार्थसंघ  के  देशों  विश्व  बेक

 और  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  से  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  बात  ala  चल  रही  है

 भौर  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  हमें  उद्योग  की  अपेक्षा  कृषि  के  लिये  अधिक  धन  चाहिए  ।  इसे

 योजना  आयोग  में  तैयार  किया  जा  रहा  है  और  इसे  यथा  समय  सभा  पटल  पर  रख  दिया

 जायेगा  ।  तब  इस  पर  विश्व  बैंक  की  प्रति  क्रिया  जानने  के  लिये  इसको  विश्व  बैंक  के  सामने  रखा

 जायेगा  और  कृषि  क्षेत्र  के  लिये  अधिक  से  अधिक  धन  प्राप्त  के  लिये  उसको

 मनाने  प्रयत्न  जायेगा  ।  आशा  है  कि  बात  चीत  इस  वर्ष  अक्टूबर  तक  समाप्त

 हो  जायेगी  ।

 श्री  त्यागी  :
 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कृषि  क्षेत्र  के  लिये  मजोली

 और  बड़े

 पैमाने  की  सिंचाई  योजनाएँ  तैयार  कर  के  देन ेके  लिये  तत्काल  क्रियान्वित  किये  जाने  वाले

 एक  कार्य  क्रम  पर  संसद  ने  बार  बार  जोर  दिया  है  और  फिर  भी  इसकी  ओर  उचित  ध्यान  नहीं

 दिया  गया  सरकार  ने  इस  विषय  पर  विश्व  बैंक  से  कोई  मन्त्रणा  मांगी  क्या  उसने

 सरकार  को  यह  सलाह  दी  है  कि  सिंचाई  सुविधाओं  सम्बन्धी  बड़े  पैंमाने  की  एक  योजना  भारत

 2  9



 Oral  Answers  July  28,  1966

 कय

 को  खाद्य  के  मामले  में  आत्म  निर्भर  बना  देगी  और  यदि  तो  क्या  उनकी  सलाह  को  अमल

 में  लाया  जायगा  जबकि  हमारी  सलाह  नाकाम  रही  है  ।

 श्री  water  चौधरी :  इस  सभा  द्वारा  दी  गई  सलाह  निश्चय  ही  हमारे  लिये  किसी

 विदेशी  सलाह  से  अधिक  मूल्यवान  है  ।  यदि  वह  सलाह  नहीं  ली  गई  है  तो  अन्य  कोई

 भी  सलाह  नहीं  ली  जायेगी  ।  इसके  साथ  साथ  मैं  यह  नहीं  कह  हँ  कि  हमने  इस  मामले  में

 विश्व  बेक  की  सलाह  मांगी  है  ।  जैसा  कि  मैंने  कहा  हम  इस  सभा  दारा  गई  सलाह  का

 आदर  करेंगे और  उसको  अमल में  लायेंगे  ।

 Shri  Bibhuti  Mishra  :  May  I  know  whose  advice  was  sought  when  our  require-

 ment,  wore  put  before  the  World  Bank  ?  At  present  we  are  faciug  a  shortage  of  18

 million  tons  of  foodgrains  and  80  percert  of  the  Members  of  this  House  come  from

 rural]  areas.  Did  they  consult  the  Members  of  Parliament  berore  writing  this  to  the

 World  Bank  or  will  they  consult  tiem  in  future  ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  जब  संसद  हमें  कोई  सलाह  देना  चाहती  है  तो  हमें  शौक  से  ग्रहण

 करते  हैं  और  हमपर  उसको  प्रतिक्रिया  होती  है  ।  जब  भी  सलाह  दी  जायेगी  हम  उस  पर  विचार

 करेंगे  और  जब  भी  संसद  यहाँ  होती  है  वह  सलाह  मांगी  जाती  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  कि  प्रार्थना  सरकार  की  ओर  से  आनी

 चाहिये  कि  सरकार  को  पहल  करनी  और  उन  कृषि  सदस्यों  को  बुलाना  चाहिये  जो

 इसमें  विशेषज्ञ  है  और  उनसे  सुझाव  मांगने  चाहिये  ।

 श्री  रंगा
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुये कि  कृषि  उत्पादन  में  ऋण  एक  सबसे

 मूल्यवान और  विशेष  पहलू  है
 तथा  किसानों  को  12

 से
 48  प्रतिशत  तक  वार्षिक

 ब्याज  देना

 पड़ता  क्या  सरकार  विश्व  बेक  तथा  दूसरी  संस्थाओं से  सहायता  प्राप्त  करने  की  अपनी

 योजना  में  इस  प्रकार  परिवर्तन  करने  का  विचार  कर  रही  है  जिससे  विदेशों  से  तथा  देशी

 साधनों  से  अधिक  से  अधिक  धन  प्राप्त  करने  को  प्राथमिकता  दी  जा  सके  ताकि  उत्पादन  का

 यह  पहलू  किसानों  को  इतना  मंहगा  न  पड़े  जितना  आज  है  ?

 श्री  सचिन्द्र
 चौधरी

 :  मुझे  बहुत  खुशी  है  कि  प्रो०  रंगा  ने  यह  प्रश्न  उठाया है
 ।  सरकार

 इंस  पर  गम्भीरता  से  सोच  रही है  कि  किसानों  के  लिए  ऋण  की  सुविधाएँ  ब्याज  की  निम्न दरों

 पर  किस  प्रकार  मिल  सकती  हैं  तथा  ये  गाँवों  में  किसानों  को  किस  प्रकार  सुलभ  हो

 सकती  हैं  ?

 सरकार  इस  पर  सक्रियता  से  विचार  कर  रही  है  ।  साधन  भारत  में  ही  जुटाये  जाय  या

 विदेशों  से--इस  विषय  पर  देश  की  परिस्थितियों  के  अनुसार  विचार  होंगा  |

 खादानों  में  मिलावट

 श्री  लीलाधर  कट की : *93,  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :

 श्री  नि०  र्०  भास्कर  :  श्री  रा०  बरुआ
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 श्रीमती  साबित्री  निगम  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  कौ
 *

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  देश  में  खाद्यान्नों  तथा  अन्य  खाद्य  पदार्थों  में  बड़े  पैमाने  पर

 मिलावट  हो  रही  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  खाद्य  पदार्थों  में  मिलावट  को  रोकने  के  लिये  कोई

 उपाय  किये  हैं  ?

 e
 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (  श्री  ब०  सु  सूत  )

 और  :  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  प्रावधानों  की  अधिक  कठोर

 कर  गया  है  और  राज्यों  से  कह  दिया  गया  है  कि  वे  इस  अधिनियम  को  समुचित  रूप

 से  लागु  करें  ।  बड़े  पैमाने  पर  मिलावट  किये  जाने  की  सरकार  की  कोई  रिपोर्ट  नहीं

 मिली  है  ।

 Shri  R.  5,  Pandey  :  Mr,  Speaker,  the  honourable  Minister  has  just  now  said  that
 there  is  law  for  this  and  they  will  try  to  implement  it  and  that  he  has  not  received

 any  complaint  so  far,  1  would  Tike  to  submit  that  because  of  shortage  of  foodg.ains  in
 the  shopkcepers  mix  clay  in  wheat,  white  pebbles  in  rice,  vermillion  colour  and  clay
 the  country  in  Spices,  water  in  milk  and  adulteration  in  Ghee  and  oil,  Sometimes  we

 find  water  even  muddy,  My  wife  went  to  a  shopkeeper  and  said,  ....

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavatiya  :  Is  it  a  speech  or  question  है

 Mr.  Speaker  ;  All  mombers  make  speeches,  All  these  wore  speeches  and  nov

 supplementaries

 Shri  R.  5,  Pandey  :  I  am  not  making  a  speech,

 Mr.  Speaker  :  It  is  a  speech,  not  a  supplementary,

 Shri  RS.  Pandey  :  I  would  like  to  know  before  the  Act  is  passed  and  implemen-
 ted  and  the  complaint  received  by  you,  what  is  ail  this  happening  in  the  country  ?  Is

 mixing  with  wheat  and  rice  not,  adulteration  ?  I  have  quoted  my  wife  as  having  enqu-
 ired  from  the  shopkeeper  as  to  Why  so  much  dust  was  there  in  wheat  and  the  reply  of
 the  Shopkeeper  was  that  this  human  body  itself  consists  of  clay,  what  is  the  harm  if
 some  clay  is  mixed  in  wheat,  Is  this  not  adulteration  ?

 Mr,  Speaker:  I  can  listen  tothe  complaints  of  the  members,  but  how  can
 I  listen  to  those  who  ato  not  members  ?

 Minister  of  Health  4nd  Familv  Planning  (Dr.  Sushila  Nayar):  Sir,  we  are  sorry
 to  accept  this  that  things  are  mixed  in  foodgrains  i.  a  number  of  ways,  What  can  be
 done  to  check  adulteration,  all  of  us  have  been  giving  anxious  consideration  to  this  and
 this  House  has  recently  passed  a  law  which  provides  rigorous  punishment  in  this  regard,
 That  law  has  to  be  followed  strictly  everywhere,  The  House  has  decided  6  months  im-

 prisonment  and  some  fine  also  for  this  offence,  As  the  House  18  aware  that  implement.
 ation  is  the  concern  »f  Municipalities,  we  have  asked  the  states  that  there  should  be
 some  centralisation  ot  these  on  state  level,  Besides,  technical  offices  should  examine  the

 foodgrains  supplied  to  Ration  Shops  and  Fajr  Price  Shops  and  if  thew  find  adulteration,
 they  have  been,  asked  to  che-k  it,

 11



 ‘Oral  Answers  Sravane  6,  1888
 (Sake)

 Shri  R.  Pandey  :  The  officers.  mentioned  by  the  honourable  Minister  for  oxam-
 inavion  of  food  grains,  get  unadulterated  grains  and  other  things  >  what  can  they
 see  and  check,  The  worst  part  of  it  is  that  the  customers  have  to  fuce  diificultios,  The
 State  government  and

 Municipalities
 should  be  warned  that  they  should  take  strong

 action,

 Dr.  Sushila  Nayar  Sir,  wo  have  asked  them  for  observing  strict  vigilance  and  if
 gome  member  wants  that  there  should  bc  picketing  or  some  purticular  shop,  I  have
 asked  the  Chief  Commissioner  to  depute  somebody  so  that  sample  may  be  collected
 and  the  person  found  guilty  may  be  punished,We  have  been  trying  our  best  but  I  cannot
 say  that  we  have  achieved  tangible  results,

 श्री  नि०  र०  भास्कर  :  अभी  उपमंत्री  महोदय  ने  कहा  है  कि  बड़ें  माने  पर  मिलावट

 की  रिपोर्ट  नहीं आई  हैं  एक  प्रश्न के  उत्तर में  इसी  सभा  में  बताया  गया  है  कि  1963 में

 एकत्र  30  से  50  प्रतिशत  नमूनों  में  विभिन्न  राज्यों  में  मिलावट  पाई  गई  ।  इसी  दर्मियान

 मिलावट  समाप्त  हो  गई  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  उपमंत्री  महोदय  का  कहने  का  आशय  यह  कि  पिछले

 कुछ  दिनों  से  स्थिति  खराब  हो  जाने
 के

 समाचार  नहीं  आये  समस्या  है  और  विभिन्न

 राज्यों  में  विभिन्न  प्रकार  की  है  ।  कुछ  राज्यों  में  17  कुछ  में  16  प्रतिशत  तथा

 कुछ  में  36  प्रतिशत  मिलावट  पाई  गई  है  ।  कानून  के  कार्यान्वयन  के  अनुसार  समस्या  विभिन्न

 राज्यों  में  भिन्न-भिन्न  स्तरों  पर  हम  सभी  राज्यों  को  आवश्यक  कार्यवाही  करने  को

 कह  रहे हैं  ।  हमने  चतुर्थ  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्यों  के  लिए  कार्यकारी  यंत्र  में  सुधार  तथा

 प्रयोगशाला  सम्बन्धी  सुविधा  आदि  की  सहायता  देने  की  व्यवस्था  की  है  ।'

 Shri  Vishram  Prasad  :  1  would  like  to  know  that  perhaps  there  is  nothing  in
 India  which  is  not  adulterated,  So  far  as  spices  are  concernod  seeds  of  Papays  are  sold
 for  pepper  and  horse  dung  is  sold  for  cumin  secds,  This  is  what  is  supplied  for

 food  in  this  country,  How  much  time  will  this  governmont  take  for  rooting  out

 adulteration,

 Dr,  Sushila  Nayar  Sir,  the  government  wili  be  able  to  ond  adulteraticn  only
 when,  all  tho  citizens  will  cooperate  in  arresting  and  punishing  adulterators,

 Shri  Yashpal  Singh  :  Life  imprisonment  for  those  who  indulge  in  adulteration  in

 foodgrains  was  announced  in  this  very  House  and  as  many  as  250  tins  full  of  anima!
 fats  which  they  were  mixing  in  Ghee  have  been  caught  or  recovered  from  tho  houses  of
 traders  लिए  88196,  I  would  like  to  know  what  is  the  largest  and  highest  punishmont
 announced  so  far  in  India?

 Dr,  Sushila  Nayar  :  The  highest  punishment  that  this  House  passed  was  6  months

 ipa  prisommoent
 though  the  honourable  member  spvke  of  Life  Imprisonment,

 Shri  Yashpal  Singh  :  Has  some  one  been  imprisoned  for  six
 months.

 ि  Sushila  Nayar:  Sir,  I  can  say  this  that  havea  statement  wherein  number

 iven,  A  large  number  of  people of  .persons  imprisoned  in  diferent  States  has  beon

 have  beer  -sent  to  jail

 Mr.  Speaker  :  What  is  the  highest  punishment  passed  ?
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 Dr.  Sushila  Nayar :  Minimum  is  6  months,  I  dox  ot  have  the  record  of  longest

 term  of  jail  sentence  wich  me  at  the  moment,  I  shall  co  lect  it  ana  submit  to  the  House,

 Shri  Yashpal  Singh  .  Thoy  contribute
 to  Election  Fund  and  therefore  tl  ey  are

 being  excused,

 श्रीमती  ज्योत्स्ना  चन्दा  कया  मंत्री  महोदय  बतायेंगे  कि  खाद्य  मिलावट  अधिनियम  में

 संशोधन  होने  के  बाद  राज्य  वार  कितने  मामले  पकड़े  गये  तथा  कितने  निपटाये  गये

 डा०  सुशीला  नायर :  मेरे  पास  एक  राज्यवार  लम्बा  वक्तव्य  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य

 चाहे  तो  मैं  उन्हें  एक  प्रतिलिपि  भेज  सकती  हु  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  सभापटल  पर  रखा  जाना  चाहिए  |

 डा०  सुशीला  नायर  :  मैं  इसे  सभापटल  पर  रखू गी  ।

 श्रीमती  विमला  मुख :  सरकार
 को  है  कि  उस  मैदे  में  कुछ  लोह ेके  कण

 मिलाये  गये  जो  बम्बई  की  खाद्यान्न  की  दुकानों  पर  बेचा  गया  ?  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  बनायेंगी  कि

 सरकार  इस  सामाजिक  बुराई  को  दूर  करने  के  लिये  क्या  उपाय  कर  रही  है  |

 Blo  सुशीला  नायर  यह  सम्भव  नहीं  कि  मैं  प्रत्येक  राज्य  की  खाद्यान्न  में  मिलावट  के

 बारे  में  मालम  करू  ।  यदि  माननीय  सदस्य  मुझे  लिखेंगी  तो  मैं  विवरण  प्राप्त  करके  उन्हें

 भेज  दगी  ।

 Shri  Gulshan :  Is  it  not  a  facv  that  no  city  is  free  from  adulteration  in  India,  the

 Government  has  been  unsuccessful  in  checking  it  ana  tho  adulteration  is  incr  easing.  For

 this  as  in  Panj:.b  and  in  Hariyana  there  has  been  raids  and  8  large  quantity  of  food

 grains  wherein  horse  and  donkey  dung  and  saw  dust  of  जात  were  found  mixed,  Has

 there  been  such  raids  elsewhere  and  have  people  been  arrested  and  whether  government
 is  prepared  10.  punish  them  or  the  government  wants  to  procrastimate  or  put,  things  off,

 Dr.  Sushila  Nayar :  Sir,  the  persons  arrested  will  be  punished,  The.
 cases

 will  be
 dealt  with  according  to  the  decision  of  the  courts,

 श्री  हेम  बरुआ  :  क्या  सरकार  जानती  है  कि  जो  अनाज  पी०  अन्तर्गत  प्राप्त

 किया  जाता  उसमें  भी  लोहे  के  कण  तथा  पत्थरों  के  कंकड़  मिले  होते  हैं
 ?  खाद्यान्न  ही  नहीं

 अपितु  आज  भारतीयों  की  नैतिकता  में  भी  मिलावट  हो  रही  है  ।  यह  देखते  हुए  सरकार  ने

 विरोधी  तत्वों  के  विरुद्ध  कठोर  कदम  क्यों  नहीं  जसा  पंजाब  में  हो  रहा  है
 ?

 श्रीमती
 सुशीला  नायर

 :  जहाँ  तक  नेति कस् तरों  में  मिलावट  का  सम्बन्ध  प्रो०  हेम

 बरुआ  को  सरकार  या  स्वास्थ्य  मंत्रालय  की  अपेक्षा  स्वयं  निगरानी  रखनी  चाहिए  ।  जहाँ  तक

 खाद्यान्नों  का  सम्बन्ध  हम  कठोर  कांयेंवाही  करना  चाहते  हैं  तथा  हमने  सभी  राज्य
 सरकारों

 को  कठोर  कार्यवाही  करने  को  लिखा  है  जैसा  कि  पंजाब  में
 हो  रहा  है  ।

 श्री  हेम  बरुआ  :  मैं  इस  भारी  बोझ  को  कैसे उठा  सकता

 Shri  Bagri  Mr,  Speaker,  traders  arrested  in  Punjab  and  in  Hariyan:  on  charges
 of  adulteration  in  foodgrains  have  somehow  been  connected  with  the  former  Cabinet

 13



 Oral  Answers  July  28,  1966

 rTnNmoan  wis  d Ministers  in  Punjab  ?  Do  the  gove  14  111015  t  thi  Dn  of  laying  nanas  on  those  big  men  who
 wore  in  Punjab  Cabinet  and  had  complicivy  in  cases  of  adulteration  ह

 Dr.  Sushila  Nayar  :  Sir,  I  could  not  follow  him  fully,

 Mr.  Speaker  :  Ho  says  tnat  the  persons  arrested  had  connections  with  the  former

 Punjab  Cabiret,  Ir  they  are  big  men,  will  those  also  be  prosecuted  ?

 al] wil,  All  of  them  will  be Dr.  Sushila  Nayar:  Tho  law  neither  favours  big  nor  sm

 sujectod  to  legal  action,

 Shri  Bagri:  Mr,  Speaker,  this  is  in  the  cabinet

 Mr.  Speaker:  She  has  said  that  there  will  be  no  favouritism,

 Economie  Development  Programmes  For  Scheduled  Castes

 +

 *94  Shri  Prakash  Vir  Shastri  Shri  Raghunath  Singh  ;

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  :

 Will  the  Minister  of  Planning  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state

 (  न  )  whether  it  is  proposed  to  assign  vhe  work  of  economic  development  pro-

 grammes  for  scheduled  castes  to  voluntary  organisations  with  a  view  to  accelerating
 them  ;

 (  b  the  extent  to  which  Government  are  satisfied  with  the  work  done  so  far;
 and

 (  the  time  by  which  the  revised  scheme  in  this  regard  will  be  finalised?

 समाज  कल्याण  विभाग  में  उप-मंत्री  :

 इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 राज्य  सरकारों  ने  विभिन्न  उपाय  तथा  कायें क्रम  प्रारम्भ  कैयों  और  उन्हें

 कवित  किया  जा  रहा  है  ।  प्रगति  का  निरंतर  पुनर्विलोकन  किया  जाता  है  तथा  जहाँ  कहीं

 यक  ही  सुधार  किये  जाते  हैं  ।  सरकार  को  पता  है  कि  इस  सम्बन्ध  में  और  अधिक  काम  करना

 होगा  |

 (7)  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Mr,  Spodker,  there  are  two  types  of  these  voluntary  org.
 anisations,  one  includes  those  which  are  not  in  any  way  assisted  by  the  government
 and  the  others  are  those  which  are  semi-government  or  three  fourth  governmental
 such  as  Bharat  Sow.k  Samaj,  Social  Welfare  Board  etc,  What  1s  the  experience  of  the
 Government  in  respect  of  these  organisations,  Whether  the  money  spent  through  these

 semi-government  and  three  fourth  governmental  organisations  brought  forth  good
 results  or  the  organisations  which  are  working  without  governmental  assistance  have

 don»  good  work,

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  हम  उन  अखिल  भारतीय  संगठनों  को  सहायता  देते  हैं  जो
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 कल्याण  कराये-क्रमों  को  चलाते  हैं  ।  जहाँ  कहीं  भी  स्वय  सेवी  संगठन  अखिल  भारतीय  आधा  र  पर

 कार्य  करने में  सक्षम  हम  उन्हें  सहायता  देते  जहाँ  कहीं  भी  कुछ  गड़बड़  होती  हम

 अपनी  सहायता  बन्द  कर  देते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  जानना  चाहते  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  अनुभव  क्या  रहा

 कि  सरकारी  सहायता  प्राप्त  संगठनों  ने  या  बिना  सहायता  के  चल  रहे  संगठनों  ने  अच्छा  काय

 किया है
 ?

 गोमती  चन्द्रशेखर  :  हमारे  पास  इस  सम्बन्ध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  |

 Shri  Prakash  Vir  Shastri :  I  would  like  to  know  whether  the  government  whil:

 preparing  or  drafting  Fourth  Five  Year  Plan  are  thinking  of  inoreasing  or  (०1  creasing
 the  amount  in  comparison  with  previous  plans  in  respect  of  the  programmes  which  are

 being  chalked  out  for  the
 development

 of  scheduled  castes,  as  much  more  remains  to
 be  dose  for  them,

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :  हमारा  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  में  स्वय  सेवी  संस्थाओं  को  कुछ  अधिक

 सहायता  देने  का  इरादा  नहीं  है  ।

 आता  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  I  would  like  to  know  whether  all  the  seats  reser-
 ved  in  first.  second,  third  and  fourth  classes  have  been  fj'led  up,  if  not  how  many  of
 these  are  vacant  and  what  steps  are  the  government  taking  to  fill  them  up  and  what
 wi'l  be  the  limit  for  that  ?  I  would  also  like  to  know  what  percentage  of  untouchability
 has  been  decreased  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  यह  प्रश्न  इसके  अस्तंगत  नहीं  आता  ।  यदि  अलग  नोटिस  दिया

 जायेगा  तो  मैं  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दे  सकती  ।

 Shri  Raghunath  Singh  ;  would  like  to  know  that  one  ur  two  castes  amongst
 scheduled  castes  are  such  as  are  getting  maximum  benefit  but  most  of  them  are  lower
 castes  and  have  not  been  availing  themselves  of  even  a  single  peisa,  Will  there  be  such
 arradgements  as  may  provide  assistance  to  the  lower  castes  that  have  been  deprived  of  it
 so  far

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Chamars  are  getting  maximum  and  none  else

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  यद्यपि  यह  प्रश्न  भी  इसके  अंतगर्त  नहीं  आता

 टीं  दी
 अध्यक्ष  महोदय :

 उनका  प्रशन है
 कि  सभी  जातियों  को  एक  जैसी  सुविधा  नहं

 कुछ  जातियाँ  हैं  जो  सहायता  पर  एकाधिकार  जमाये  हुये  हैं  ।  यही  वह  कहना  चाहते  हैं  ।

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  हम  अपने  समाज  कल्याण  कार्यों  में  इस  बात  का  ध्यान  रखते है

 कि  कमजोर  से  कमजोर  लोगों  को  भी  फायदा  पहुंचे  ।

 Shri  Jagdev  Singh  Siddhanti  Are  the  government  aware  that  the  eccnomic  co1-di
 tion  of  the  scheduled  castes  is  very  low  and  some  communal  institutions

 pre  tending
 to  uplift  them  convert  them  forcibly.  For  example,  out  of  15  thousands  in Ua  Nicobar  13
 thousands  have  been  converted.  Will  government  prevent.  their  conversion  by  removing
 their  poverty.

 अध्यक्ष  महोदय  :  वह  एक  अलग  प्रश्न  है  ।
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 is  happ  8113  due  to  their  adverse  economic Shri  Jadaev  Singh  Siddhanti :  All  this  PRLS  auo

 conditions,  They  are  bing  corverted  and  henco  I  have  raised  this  question,

 Shri  Bade  Their  financial  condi.ion  is  very  weak  and  the  question  for  their

 development  is  raised  ey

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  अपनी  असहाय  अवस्था  के  कारण  वे  दूसरे  धर्मों  द्वारा

 qa  परिवर्तन  के  शिकार  क्या  सरकार  इस  प्रकार  के  धमंपरिवतंन  को  रोकेगी  तथा  उनकी

 आधिक  स्थिति  में  सुधार  करेगी  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  प्रश्न  के  मुख्य  उत्तरांश  में  मैने  बताया  कि  हम  आधिक  दुष्टि  से

 कमजोर  लोगो के  लिये  और  अधिक  कार्यक्रम  हाथ  में  ले  रहे  हैं  ।  जहाँ  तक  स्वय  सेवी  संगठनों

 को  हमारी  सहायता  का  सम्बन्ध  मेरे  पास  जो  सुची  है  उसमें  किसी  ऐसे  संगठन  का  जिक्र  नहीं

 है  जिसने  सहायता  प्राप्त  कर  इतनी  संख्या  में  धर्मपरिवर्तन  कराया  हो  ।

 Shri  Ganpati  Ram  :  Is  government  aware  that  after  the  reviow  of  third  Five

 Year  Plan  and  accordjng  to  she  report  of  Schedulod  Castes  Commissioner  this  fact

 has  beon  2stablishedt  hat  during  three  proceding  Five  Year  Plans  Scheduled  Castes

 anc.  Scheduled  Tribes  could  not  be  benefitted  to  the  extent  to  which  it  was  oxpected.  १

 Is  some  special  programme  being  chalked  cut  for  economic  Social  and  educational

 development  of  the  Scheduled  Castes  and  the  Scheduled  Tribes  in  the  Fourth  Five  Year

 Plan  80  as  to  compensate  them  for  the  preceding  three  plans  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  यह  कहना  ठीक  नहीं  है  कि  द्वितीय  ate  तृतीय  पंचवर्षीय

 योजनाओं  से  अनुसूचित  जातियों  को  कोई  फायदा  नहीं  पहुंचा  ।  हमारा  अनुभव  है  कि  89

 से  90  प्रतिशत  नियत  धन-राशि  का  उपयोग  हुआ  है  ।

 जहाँ  तक  विशेष  कार्यक्रमों  का  प्रश्न  हम  चतुर  पंचवर्षीय  योजना  में  व्यत्रस्या.करने

 का  विवार  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  जयपाल  सिह  क्या  वे  सभी  स्वयं  सेवी  संगठन  जिन्हें  सरकारी  सहायता  मिलती

 है  मान्यता  प्राप्त  एवं  पंजीकृत  हैं  ?  ag  देखने  के  लिये  क्या  व्यवस्था  है  कि  सहायता  में

 दिये  जाने  वाले  धन  का  उचित  उपयोग  हो
 ?  क्या  वे  भारतीय  नियंत्रक  एवं  महालेखा  परीक्षक

 के  अधिकार  क्षेत्र  में  भाते  हैं

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  वे  भारतीय  नियंत्रक  एवं  :  महालेखा  परीक्षक  के  अधिकार  क्षेत्र

 में  नहीं  भाते  ।  किन्तु  हम।रे  द्वारा  जिन  संगठनों  को  सहायता  दी  जाती  है  उनकी  समिति

 हमारा  एक  सदस्य  होता  तथा  उनको  हर  माही  में  एक  बार  जाँचे  हुये  लेखे  भेजने

 पड़ते हैं  ।  जब  तक  वे  उपयोगों  के  प्रमाणपत्र नहीं
 उनको

 आगे  अनुदान  -  नहीं  मित्र

 सकते  |

 Shri  Sheo  Narain
 :  Mr  Speaker,  Sir,  thore  are  graduates  and  even  post-graduates

 bunt  even who  are  witheut  jobs,  There  is  a  person  in  Lucknow  who  is  first  class:  M.Sc,,
 he  has  not  been  able  to  get  any  job,  May  I  know.  the  extent  up  to  which  the  quota
 reserved  for  us  is  being  fulfilled  ?  The  person  refer  red  0.0  above  who  is  first  ciass  M,  Se,

 is  not  my  relaijve  but  he  belongs  to  P,  He  met  Government  officials  there.  but..with-
 out  any  results,  This  I  have  said  because  Shri  Raghunath Singh  said  that  they  had  got
 the  jobs,
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 एए  एएए

 Shri  Raghunath  Singh  :  I  have  never  said  like  thet,

 Shrimati  Sahodra  Bai  Raji  :  As  my  friend,  Shri  Raghunath  Singh  has  pointed!
 out,  it  is  a  fact  that  80  percent  are  not  getting  their  share  of  aid.  I  have  travelled  all
 over  India  and  found  that  a  vory  tew  penple  aro  gettin;  their  share  of  aid,  whereas  alt
 others  are  deprived  of  thig  benofit.  Those  hariJans  who  are  residing  jn  villages  are  no

 getting  avy  benefit;  there  has  been  no  progress  there  and  no  attention  is  being,  paid
 towards  them.,...

 Mr.  Speaker.  She  may  now  resume  her  seat,

 Shrimati  Sahodra  Bai  Rai  :  I  am  theref.re  to  enquire  from  the  hon,  Minister
 whether  this  benefit  will  be  given  to  all  or  only  to  a  few  people,

 Mr.  Speaker  You  have  heard  the  request  she  wanted  to  make.  Now  you  please
 give  the  reply.

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  क्या  मैं  इसका  अंग्रजी  में  अनुवाद  करा  सकती  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहले  भाग  में  केवल  एक  सुझाव  तथा  निवेदन  है  ।  दूसरे  भाग  में

 वह  कुछ  जानना  चाहती हैं
 और  मैं  वास्तव  में  समझ  नहीं  सका  हूँ  कि  उन्होंने  क्या  कहा  है  ।

 यदि  उप मन्त्री  महोदय  प्रश्न  समझ  गई  हैं  तो  वह  उत्तर  दें  .।

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  हम  ऐसा  करते  हैं  कक ०  के  के  के

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  वही  है  जो  पहले  श्री  रघुनाथ  सिंह  द्वारा  पूछा  गया  था  ।

 कुछ  ऐसी  जातिया ँहैं
 जिनको  सहायता  नहीं  मिल  रही  है  और  माननीय  सदस्य  जानना

 चाहती  कि  क्या  सरकार  यह  सुनिश्चित  करेगी  कि  सभी  जातियों  को  सामयिक  रूप  से

 सहायता  मिले  |

 कलकत्ता  में  ch)  किये  हुए  जल  का  सम् भरण

 *  95.  श्री  च०  का०  भट्टाचार्य  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  ध्यान  कलकत्ता  में  साफ  किये  हुये  जल  के  सम्भरण  को  बढ़ती

 हुई  समस्या  की  ओर  दिलाया  गया  और

 (@)  क्या  राज्य  सरकार  ने  कलकत्ता  निगम  को  कुछ  सहायता  देने  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार  से  प्रार्थना  की  है  ताकि  वहू  अत्यधिक  कमी  वाले  क्षेत्रों  में  450  व्य गलन  की  क्षमता  वाले

 60  जलाशय  स्थापितਂ  कर  सके ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  में  उपमंत्री  | ह५  सू०  :

 हाँ  ।

 ऐसी  कोई  प्रार्थना  नहीं  की  गई  हैं  ।

 पायी  समिति  के  सभापति  ने  24  मई श्री  च०  काਂ  भट्टाचार्य  :  जल-सम्भरण  सम्बन्धी

 को  कहा  था  कि  इन  60  जलदाय न =r  Tor  ol  को  अगले  दस  दिनों  में  स्थापित  कर  दिया  जायेगा  ।  क्या  मन्त्री
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 महोदय  यह  बता  सकते  हैं  कि
 क्या  ये  60  अथवा  उन  में  से  कुछ  जलाशय  स्थापित  कर  दिये

 x  ? ट

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :  हम  60  जलाशयों  के  बारे

 में  कोई  जानकारी  नहीं  दे  सकते  हैं  क्योंकि  हमें  इनके  बारे  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।  परन

 मैं  इतना  अवश्य  कहूँगी  कि  राज्य  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  के  लिये  कहा  है  कौर

 सम्भरण  तथा  गैस-सहमरण  के  लिये  कलकत्ता  निगम  को  अब  तक  101.39  लाख  रुपये  का

 car  दिया  जा  चुका  है  ।  वे  15.12  लाख  रुपये  की  और  राशि  चाहते  हैं  और  मुझे  खुशी है  कि

 वित्त  मन्त्रालय  ने  इसे  भी  देना  स्वीकार  कर  लिया  है  |

 श्री  च०  कोण  भट्टाचार्य  :  क्या  माननीय  मन्त्री  यह  जानते  हैं  कि  कलकत्ता  तथा

 पास  की  नगरपालिकाओं  के  क्षेत्रों  में  पीने  के  पानी  की  बहुत  कमी  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  जी  इन  योजनाओं  में  डम  डम  डम  डम  हुगली

 तथा  चिन सुरा  नगरपालिकाओं  के  लिये  चार  जल-सहमरण  योजनायें  भी  शामिल  हैं  ।

 डा०  रोनेन  सेन  :  मंत्री  महोदय  ने  अभी  कहा  कि  कलकत्ता  नगर  में  साफ  किये  हुए  जल  का

 सम्भरण  करने  के  लिये  वित्ता  मन्त्रालय  ने  पहले  ही  धन  की  मंजरी  दे  दी  है  ।  क्या  भारत  सरकार

 के  पास  यह  पता  लगाने  की  कोई  व्यवस्था  हैकि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  इन  कार्यों  के  लिये

 दिये  जाने  वाले  धन  को  कैसे  दुखी  किया  जाता है  ?

 डा०  सुशीला  नायर
 :  यह  सुनिश्चित  करना  राज्य  सरकार  जो  केन्द्रीय  सरकार

 की  ओर  से  निगम  को  ऋण  देती  कार्य  है  कि  यह  धन  उसी  कार्य  पर  बचें  किया  जाय  जिसके

 लिये  इसकी  मंजूरी  दी  गई  है  ।

 श्री  ही०  ना  मुकदमों  :  मैं  स्वास्थ्य  मन्त्री
 की  कठिनाई  को  समझता  हूँ  कि  इस  समस्या

 के  बारे  में  उनके  पास  ब्योरेवार  जानकारी  नहीं  है  ।  परन्तु  कलकत्ता  नगर  तथा  इसके  आस

 पास  के  क्षेत्रों  के  महत्व  जिसको  योजना  मन्त्री  ने  हाल  में  स्वयं  स्वीकार  किया  ध्यान  में

 रखते  हुए  वहाँ  पर  जल-सम्भरण  सम्बन्धी  योजनाओं  को  शीघ्र  क्रियान्वित  करने  हेतु  क्या  कदम

 उठाये  जा  रहे  हैं  ?  क्या  इस  बारे  में  कुछ  किया  जा  रहा  है  ?  क्या  सरकार  इस  समस्या  का

 हल  निकालने के  लिए  एक  समन्वित  ढंग  से  कार्य  कर  रही  है  ?

 डा०  सुशीला  नायर  :  जसा  कि  माननीय  सदस्य  जानते  हैं  किः  सी०  एम०  पी०  ato  की

 स्थापना  इसी  प्रयोजन  के  लिये  की  गई  थी  और  महा-कलकत्ता  के  विकास  के  लिये  20  करोड़

 रुपये  अलग  रखे  गये  थे  ।  इसके  अलावा  माननीय  सदस्य  द्वारा  उल्लिखित  योजना  को  जल्दी

 पुरा  करने  के  राज्य  सरकार  को  101  लाख  रुपये  की  राशि  और  दी  गई  जो  राज्य  की

 योजना  में  शामिल  नहीं  है  ।

 अमरीकी  दूतावास  द्वारा  पों०  एल०  480  निधि  से  aa  किया  गया  धन

 *  96.  श्री मती  रेणु  चक्रवर्ती  :  ait  ही०  ato  मुकदमों  :

 श्री  नम्बियार  श्री  कोयला  वाकया  :
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 मौखिक  उत्तर 6,  श्रावण

 1888

 श्री  सिद्ध  ओवर  प्रसाद  :  श्र  festa  किलिंग  :

 कया  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की
 कृपा

 करेंगे  कि  :

 (=)  पी०  एल०  480  प्रतिरूप  निधि  की  कुल  कितनी  राशि  भारत  स्थित  अमरीकी

 दूतावास  के  पास  अब  तक  जमा  हो  गयी

 अमरीकी  दूतावास  ने  इस  राशि  मे ंसे  भारत  के  रिजर्व  बेक से  कितना  धन

 निकाला

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  की  कोई  जाँच  की  है  कि  यह  धन  किस  प्रयोजन  के

 लिये  निकाला  गया  और

 (a)  यदि  तो  उसका  कया  परिणाम  निकला  है  ?

 वित्त  मंत्री  शलिन्द्र  :  ak  सभा  की  मेज  पर  एक  विवरण

 रख  दिया  गया  है  जिसमें  यह  सुचना  दी
 गयी

 है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  देखिये  संख्या  एल०  ato  ०  6526/66]

 और  जिन  प्रयोजनों  के  लिए  भिन्न-भिन्न  रकमें  ली  गयी  थीं  वे  भी  इसी

 विवरण  में  बताये  गये  हैं  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  पी०  Uso  480  प्रतिप  निधि  की  कुल  राशि  31  1966

 तक  1370.10  करोड़  रुपये  बताई  गई  है  ।  मैं  प्रकत्पना  करता  हुँ  कि  यह  जोड़  रुपया-डालर  की

 पुरानी  दर  से  लगाया  गया  है  ।

 श्री  शचौीन्द्र  चौधरी  :  यह  पुरानी  दर  से  ही  होगा  क्योंकि  यह  31  1966  तक  है  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  इस  रकम  में  से  44.75  करोड़  रुपये  की  राशि  भारत  में

 अमरीकी  संयुक्त  प्रतिष्ठानों  को  ऋणों  के  रूप  में  दी  गई  बताई  गई  है  ।  क्या  यह  कूर
 ऋणों  को  अन्य  पी०  एल०  में  शामिल  नहीं  किया  गया  जैसा  कि

 विया  के  मामले  तथा  क्या  हम  इस  समझौते  से  बाहर  निकल  सकते  हैं  और  यह  सारी  राशि

 लेकर  अपने  सरकारी  क्षेत्र  में  लगा  सकते
 हँ

 ?

 श्री  water  चौधरी :  मुझे  इस  बात  की  जानकारी  नहीं  है  कि  युगोस्लाविया

 से  किये  गये  समझौते  के  अन्तगंतਂ  मंजूर  किये  गये  ऋणों  में  क्या  शामिल  किया  गया  है  और

 क्या  नहीं  शामिल
 fear

 गया  है
 ।

 मैं
 प्रश्न

 के  इस  भाग  का  उत्तर  नहीं  दे  सकता  हूँ
 ।

 दूसरे  भाग  का  उत्तर  यह  है  कि  सरकार  ने  इस  समझौते  से  बाहर  निकलने  तथा  संयुक्त  राज्य

 सरकार से  यह  कहने  की  बात  पर  विचार  नहीं  किया  है  कि  वह  हमें  इस  रकम  को  सरकारी

 क्षेत्र  में लगाने '

 श्रीमती  रेणु  चक्रबर्ती  :  इन  कूले  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  दूतावास  का  क़षि

 सम्बन्धी  कार्यक्रमों  पर  किये  जाने  वाले  खां  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  पर  किये  जाने  वाले  खर्चें  के
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 सम्बन्ध  में  क्या  भारत  सरकार  का  इसमें  कोई  हाथ  है  कि  अमरीका  की  सरकार  यह  रकम

 किस  कम्पनी  को  अथवा  किसਂ  कार्यक्रम  के  लिये  देगी  ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  जैसा  fe  महिला-सदस्य  जानती  यह  ऋण  एक  समझौते  के

 अन्तर्गत  अभिशासित  होते  हैं  जिसे  अमरीका  में  एक  अधिनियमन  पब्लिक  at  480  में  शामिल

 किया  जाता  है  ।  जहाँ  तक  इन  रकमों  का  सम्बन्ध  कुछ  मामलों  में  भारत  सरकार  का  हाथ

 होता  है  परन्तु एक  परम्परा के  रूप  में  तथा  वास्तव  में  भारत  सरकार  की  मामलों में

 सलाह  ली  जाती है  ।

 श्रीमती  ्  चक्रवर्ती  :  मैंने  विशेष  रूप  से  कूले  ऋणों  और  कृषि  सम्बन्धी  क्रायक्रमों  के

 लिये  खर्च  तथा  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  दूतावास  के  अन्य  कार्यक्रमों  के  अन्तर्गत  आने  वाले

 खां  के  बारे  में  पूछा  है  ।  मैं  जानना  चाहती  हूँ  कि  इन  दो  लेखों  के  अन्तगंत  मामलों  में

 भारत  सरकार  का  कोई  हाथ  है  कि  ag  रकम  किन  उद्योगों  अथवा  किन  कार्यक्रमों  के  लिये  दी

 जायगी  ?  क्या  कभी  मतभेद  के  भी  कोई  मामले  हुए  हैं  कि  यह  रकम  प्रस्तावित  रूप  में  नहीं

 दी  जानी  चाहिये  परन्तु  यह  किसी  और  रूप  में  दी  जानी  चाहिये  अथवा  किसी  अन्य  पक्ष  को

 दी  जाप  ।

 श्री  शैलेन्द्र  चौधरी  :  जेसा  कि  मैंने  अभी  बताया  कि  पी०  एल०  480  समझौते  के

 अन्तरगत  भारत  सरकार  को  भी  कार्यवाही  करनी  पड़ती  है  ।  यदि  माननीय  सदस्य  यह  चाहती

 कि  मैं  पी०  एल०  480  के  उपबन्धों  कों  पढ़
 के  सुनाऊं  तो  मैं  उन्हें  पढ़  सकता  हूँ  ।  परन्तु  उस

 के  भन्तगंत  मैं  जो  कह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  रकम  देने  के  मामले  में  भारत  सरकार  की  सलाह

 ली  जाती  है  ।  जहाँ  तक  मुझे  पता  है  अभी  तक  मतभेद  का  कोई  मामला  नहीं  हुआ  है  ।  मैं  अभी

 कुछ  नहीं  कह  सकता  हूँ  ।  हो  सकता  है  मैं  जो  कह  रहा  हूँ  वह  बिल्कुल  सही  न  मैं  इस  मामले

 की  छानबीन कर  सकता  हूँ  ।

 श्री  नम्बियार  :  इस  बात  के  अलावा  कि  भारत  में  अमरीका  के  दूतावास  ने  93.53  करोड़

 रुपये  पहले  ही  खर्च  कर  लिये  298.47  करोड़  रुपये  की  एक  और  राशि  है  जो  भारत  में  खां

 की  जानी  है  ।  कया  यह  हमारे  देश  के  हित  में  है  कि  एक  विदेशी  दूतावास  कों  इस  देश में  इतनी

 अधिक  राशि  खर्च  करने  दी  जाय  जिससे  निश्चय  ही  इस  देश  के  आन्तरिक  राजनैतिक  कार्यों

 में  हस्तक्षेप  किया  जायेगा  ?

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  इस  प्रश्न  द्वारा  मेरी  व्यक्तिगत  राय  जानी  जा  रही  है  ।  मैं  उत्तर

 तो  दे  सकता  हूँ  परन्तु  मैं  अपनी  राय  नहीं  दे  सकता  हु  ।

 श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :  यह  प्रश्न  एक  तथ्य  के  बारे  में  है  जिसको  माननीय  सदस्य  स्पष्ट

 कराना  चाहते  हैं  क्या  यह  देश  के  हितਂ  में  है  कि  cw  विदेशी  अभिकरण  को  इतनी  अधिक  राशि

 यहाँ  बचें  करने दी  जाय  ।

 श्री  नम्बियार  :  जो  कुछ  मैंने  कहा  है  वह  विवरण  से  ही  लिया  गया  है  ।  298.47  करोड़

 रुपये  अमरीका  के  दूतावास  द्वारा  भारत  में  खं  करने  के  लिये  अलग  से  रखे  गये  हैं  ।  प्रश्न  यह

 है  कि  क्या  दूतावास  को  यहाँ  पर  इतनी  अधिक  राशि  खर्चे  करने  दी  जानी  हमारे  देश  के  हित
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 28  1966  लिखित  उत्तर

 ——

 में
 है

 और  क्या  इससे  हमारे  अन्तरिक  राजनैतिक  कार्यों  में  हस्तक्षेप  नहीं  किया  जायेगा  ।  यह

 मेरा  प्रशन  है  ।

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  मुझे  खेद  है  कि  मुझे  वही  उत्तर  दोहराना  पड़  रहा  है  ।  मैं  इस

 बात  को  तो  मानता  हूँ  कि  इतनी  अधिक  राशि  रख  दी  गई  है  ।  यह  जो  इतनी  अधिक  राशि  है

 उसे  पी०  एल०  480  समझौते  के  अन्तर्गत  खर्चे  किया  जाना  है  जिसमें  ऐसे  क्षेत्र  दिये  गये  हैं  जहाँ

 उन्हें  एक  निश्चित  ढंग  से  इसे  खर्च  करना  पड़ता  है  ।  यह  अपनी  अपनी  राय  है  कि  इस

 राशि  के  aa  किये  जाने  से  राजनैतिक  रूप  से  हमारे  पर  कोई  प्रभाव  पड़ेगा  अथवा  नहीं  ।

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO
 QUESTIONS,

 चौथी  पंचव्षोंय  यो  जना

 *  070  श्री  afar  श्री  दी०  Wo

 रण
 ्  चक्रवर्ती  :  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा

 श्री  श्रीनारायण  दास  श्रीमती  रेणुका  राध  ;

 श्री  पर  चल  att  सिद्ध  श्र  प्रसाद  :

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  : श्री  लिंग  रेड्डी  :

 श्री  प्र०  चक्रवर्ती  श्री  जगदेव  fag  सिद्धान्त

 st  ही०  ना०  मुकर्जी  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  श्री  रघुनाथ  fag  :

 श्री  हेम  बरुआ  श्री  कोयला  वेंकैया  :

 att  रीडिंग  किशन  : श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :

 श्री  नाथ  पाई  :  थी  मोहन  स्वरूप  :

 श्री  बागड़ी  :  श्री  पती  रेणुका  बड़कटकी  :

 श्री  किशन  पटनायक :  श्री  ओंकार  लाल  बेरवा  :

 डा०  राममनोहर  लोहिया  श्री  वासुदेवन  नायर :

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  सथ भ्छ्  लिमये  :  श्री  पे०  बंकटासुव्यया

 श्री  नवल  प्रभाकर  :  श्री  रवीन्द्र  बर्मा  :

 श्री  विघुत  मिश्र  :  श्री  कपूर

 श्री  क्  ato  तिवारी  :  aft  get  fag  :

 श्री  यशपाल  fag  श्री  नरसिम्हा  रे  डूडी

 श्रीमती  बिमला  देवी  :  श्री  Ho  ना०  स्वामी

 डा०  महादेव  प्रसाद  :  श्री  ईश्वर  रेड्डी
 :

 श्री  बासप्पा  :  श्री  काज रोल कर
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 श्री  हेम  राज
 :  थी  गुलशन

 श्री  विश्वनाथ  राध  :  श्री
 दलजीत  सिह  :

 श्री  ह्  Fo  सोच  थी  हरिश्चन्द्र  मायर  :

 श्री  राम  रख  यादव  :  थ्री  बृजवासी  लाल  :

 श्री  रा०  बरुआ  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में  हाल  में  परिवहन  किये  गये

 अर

 यदि  तो  पूरी  गीत  प्रारूप  विशेषतः  (1)  कुल  परिव्यय  (2)  योजना  में

 निर्धारित  प्राथमिकताओं  (3)  आन्तरिक  तथा  दोनों  ही  संसाधनों  के  जुटाने  तथा

 (4)  सरकारी  क्षेत्र  के  कार्य  के  सम्बन्ध  में  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक  मेहता )

 और  :  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  की  रूपरेखा  का  मसौदा  तैयार  किया

 जा  रहा  है  और  राष्ट्रीय  विकास  परिषद्  द्वारा  इस  पर  विचार  करने  के  बाद  इसे  संसद्  के

 आगामी  सत्र  में  प्रस्तुत  कर
 दिया  जायेगा  ।

 ग्रामोण  क्षत्रों  में  चिकित्सा  सुविधायें

 *  58  श्रीमती विमला  देवी  :  थी  बागड़ी  :

 श्री  वॉरियर  :  श्री  aa  लिमये  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया :  थ्री  किशन  पटनायक  :

 श्री  राम  सेवक  यादव  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 करेंगी  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चिकित्सा  कर्मचारियों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  ने

 तक  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 डाक्टरों  की  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  राज्य  सरकारों  ने  अच्छे  वेतन  मान  और  भत्ते

 देने  का  प्रस्ताव  निःशुल्क  आवास  अथवा  किराया  भत्ता  देने  की  व्यवस्था

 निवृत्त  चिकित्सा  अधिकारियों  की  नियुक्ति  मेडिकल  कालिजों  की  संख्या  बढ़ाना  आदि  जेसे

 अनेक  कदम  उठाये हैं
 ।  इस  सम्बन्ध  में  राज्य  सरकारों  /  प्रशासनों  द्वारा  बरते  गये  उपायों  का

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 [  पुस्तकालय में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०
 eo  6527/27]

 दिल्ली  में  जल  की  कमी

 *
 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :

 श्री  बागड़ी :

 श्री  राम  सेवा  यादव  :  श्री  हार का  दास  मंत्री  :
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 6,  जावरा  1888  लिखित  उत्तर

 att  किशन  पटनायक  :  श्री  यशपाल  सिंह

 श्री  दी०  चं०  शर्मा डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 श्री  मधु  लिमये  :  श्री  बृजराज
 सिंह  :

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगी  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  दिल्ली  और  नई  दिल्ली  की  कुछ  बस्तियों  में  जल  की
 भारी

 कमी

 यदि  हाँ  तो  राजधानी  में  जल  सप्लाई  करने  की  व्यवस्था  में
 सुधार  करने  के  लिये

 सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  और

 क्या  इस  समस्या  का  हमेशा  के  लिये  हल  करने  के  उद्देश्य  से  कोई  दीर्घकालीन

 योजना  बनाई  गई  है  ।

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  (  डा०  सुशीला  :

 दिल्ली  और  नई  दिल्ली  की  कतिपय  बस्तियों  में  जो  जल  वितरण  प्रणाली  के  आखिरी

 छोर  पर  बसी  हुई  हैं  और  जहाँ से  शुरू  शुरू  में  छोटे  वितरण  नल  दिये  गये  थे  ग्रीष्म  काल  में

 पानी का  दबाव  कम  रहा है

 भर  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टॉ--6528/66 | ]

 राज्यों  में  पीने  के  पानी  की  सप्लाई

 *  100  श्री  श्रीनारायण  दास  :  श्री  प्र७  रह  चक्रवर्ती :

 श्री  लिंग  रेड्डी  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  इस  बारे  में  कोई  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 पीने  के  पानी  की  स्थायी  करना  विभिन्न  राज्य  सरकारों  के  लिये  कहाँ  तक  संभव

 हुआ

 यदि  तो  इस  व्यवस्था  का  क्या  परिणाम

 (  ग  )  देश  के  विभिनन  भागों  में  सुखे  की  स्थिति  को  ध्यान  में  रखते  क्या  इस  प्रश्न

 पर  विशेष  ध्यान  दिया  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  सामना  करने के  लिये  किस  प्रकार  की  और  कहाँ

 तक  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशील  ः

 और  (  ख  )  एक  विवरण  संख्या  1)  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल
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 जी  at  ।

 पुर
 rr

 एक  दूसरा  विवरण  (  विवरण  संख्या  2  )  सभा  पटल  रख  गया है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल

 दिल्ली  के  वृहत्  योजना

 थ्री  किशन  पटनायक  : *
 101,  श्री  मप्र  च्  बरुआ  :

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  श्री  रामसेवक  यादव  :

 श्री  ag  लिमये  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :

 कया  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  प्रशासन  ने  दिल्ली
 सम्बन्धी  ged  योजना  में  कुछ  संशोधनों  के  लिये

 सुझाव  दिये

 यदि  तो  उसने  किन-किन  संशोधनों  का  सुझाव  दिया  और

 उनके  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 आवास  तथा  नगर-विकास  मंत्रालय  मे हरचन्द  :

 दिल्ली  प्रशासन  ने  मास्टर  प्लान  में  कुछ  परिवर्तनों  का  प्रस्ताव  किया  है  ।

 और  दिल्ली  के  मास्टर  प्लान  में  प्रस्तावित  परिवर्तन  सभा  पटल  पर  रखे

 विवरण  में  दिये  गये  हैं  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  ०--6531/66  |

 दिल्ली  डवलपमेंट  को  सलाह  दी  गयी है  कि  वे  दिल्ली  डवलपमेंट  एक्ट  1957  की

 व्यवस्था  के  अनुसार  जनता  की  आपत्तियों  /  सुझावों  को  आमंत्रित  करने  के  इन  परिवर्तनों

 को  प्रकाशित  करा  दें  ।

 Statues  of  Leaders

 के  102.  Shri  Kindar  Lal  -  Skri  Sidheshwar  Prasad:
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey:  Shri  Bagris
 Shri  Prakash  Vir  Shastri:  Dr.  Ram  Manohar  Lohia:
 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya:  Shri  Madhu  Limaye  :
 Shri  Raghu  Nath  Singh:  Shri  Kishen  Pattnayak:
 Shri  Linga  Reddy:

 sari
 Ram  Sewak  Yadav:

 Shri  P.  Chakraverti:

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Deeviopment  be  pleased  to  refer

 to  the  reply  givenio  Unstarred  Question  No,  3470  on  the  7vh  April,  1966  and  state:

 (a)  whether  Government  have  since  taken  a  final  decision  in  regard  to  the

 installation  of  statues  of  leaders;

 (  b  )  if  so,  the  result  thereof;  and

 (  ७  if  not,  the  time  by  which  a  final  decision  is  likly  to  be  taken?

 Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Development  (Shri  Mehr  Chand  Khanna  )
 :

 (a)  to(c):  The  matter  js  still  under  the  consideration  of  Government,
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 28  1966  लिखित  उत्तर

 केन्द्र  हारा  प्रायोजित  सिचाई  परियोजनाओं

 *  103,  श्री  लिंग  रेड्डी  :  श्री  रवीन्द्र  वर्मा  :

 श्री  घ०  र०  चक्रवर्ती :  श्री  बासप्पा  :

 थ्रो  बैरियर  :  श्रीमती  रेणुका  बड़ कट की  :

 श्री  पर  बेकटासुब्बया

 क्या  सिचाई  और  मंत्री  12  के  तारांकित  प्रश्न  सं०  1644  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रस्तावित  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  सिंचाई  परियोजनाओं  के  बारे  में  कोई

 इस  बीच  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उनके  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया

 किन  राज्यों  ने  योजनाओं  को  प्रायोजित  किया  और

 कौन-कौन  सी  योजनायें  प्रायोजित  की  गई  उन  पर  कितना  अनुमानित

 व्यय  कितनी  भूमि  में  सिचाई  होगी  तथा  कितनी  बिजली  तैयार  होगी  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  श्री  अली  अहमद  )
 :

 )  नही ं।

 तथा  (7)  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्वरण  नियंत्रण  आदेश

 क
 104  श्री  नम्बियार  :  भरी  प्र०  चं०  बरुआ

 att  fad  ओवर  प्रसाद  :  श्री  प्रकाशित  शास्त्री :

 श्री  कोयला  बेहया  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्रीमती  रेणुका  राय  थी  जगदेव  सिंह  सिद्धान्त

 श्री  हेम  बरुआ  :  श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  श्री  भी नारायण  दास :

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  श्री  विभूति मिश्र
 थो  नाथ पाई  :

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय :
 श्री  भागवत  भा  आजाद  श्रीमती  रेणु  चक्रवातों  :

 श्री  Ho  ला०  वेदी  श्री  ई  द०  पुरी
 att स०  सामन्त :  डा०  श्रीनिवासन

 '

 श्री  सुबोध  सदा  :  श्रीमती  रेणुका  बड़कटकी

 हों  नवल  प्रभाकर :
 श्री  अचल  सिंह

 :

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  श्री  कार  लाल  बैरवा

 श्री  सेभ्सयान  थ्रो  चक्रबर्ती

 श्री  यशपाल  सिंह
 :

 श्री
 लिंग  रेड्डी

 :

 थी  बागड़ी :  श्रीमती
 मैमूना
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 श्री  रामसेवक  यादव  :  श्री  में  बेंकटासुब्बया  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  श्री  र1०  बरुआ

 श्री  किशन  पटनायक  :  श्री  नि०  र०  भास्कर :

 श्री  ay  लिमय े:  att  लीलाधर  क  we का कारी : e

 श्री  महेश्वर  नायक  :
 थ्रो  रामपुर

 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या यह  सच  है  कि  सरकार  का  विचार  स्वर्ण  नियंत्रण  आदेश  को  वापस

 लेने  का  है  ;  और

 यदि  तो  किस  तारीख से  और  किस  प्रकार ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य
 मंत्री  ब०  रा०  :

 स्वर्ण  नियंत्रण  के
 पूरे  सवाल  की  इस  समय  इस  उद्देश्य  से  दुबारा  जांच

 की  जा  रही  है  कि  क्या  इस  कानून  को  बनाये  समाप्त  करने  अथवा  इसमें  किसी  भी

 प्रकार  का  परिवर्तन  करने  की  आवश्यकता  है  |

 ऊपर  में  दिये  गये  उत्तर  को  देखते  हुए  यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  |

 ‘Construction  of  Western  Kosi  Main  Canae

 +

 *  105.  Shri  Lahtan  Chaudhry  :  Shrimati  Jayaben  Shah  ;

 Shri  Shree  Narayan  Das

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state  :

 (  )  whether  an  agreement  has  been  signed  with  the  Government  of  Nepal  for  the

 construction  of  Western  Kosi  Main  Cana)  ;

 (  b  if  80.0 2.0  the  main  terms  thereof  and  the  progress  since  made  in  the  construc.
 tion  works;  and

 (  )  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  For  Irrigation  And  Power  (Shri  Fakhruddin  Ahmed)  :

 (a):  No,  Sir,

 (  )  :  Doeg  not  arise,

 (  ०  )  :  The  draft  agreement  is  being  considered,

 कलकता  में  विमानों
 तथा  मोटरगाड़ियों  के  पुत्रों  का  जाना

 का *  106  sit  विश्वनाथ  पाण्डेय  श्री  ब्रज  बिहारी  मेहरोत्रा  ह

 श्री  किन्नर  लाल  :.
 ait  कपूर fag  :

 श्री  हु  ato  द्विवेदी  :  att  बूटा  fag

 श्री  स०  चे  aaa  श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  :

 थी  किशन  पटनायक  : श्री  मागवत  का  आजाद

 श्री  सुबोध  हंसना  :
 श्री  मधु  लिमय े:

 श्री  राम  रख  यादव  :  डा०  राम  मनोहर  हिया

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  सीमा-शुष्क  अधिकारियों  ने  हाल  ही  में  कलकत्ता  में  एक  फर्म  पर  छापा  मारा

 और  भारी  मात्रा  में  विमानों  तथा  मोटर  गाड़ियों  के  आयातित  पुर्जे  पकड़े

 यदि  तो  जिस  फर्म  पर  छापा  मारा  गया  उसका  क्या  नाम  है

 पकड़े  गये  माल  का  मुल्य  क्या  है

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  फर्म  द्वारा  आयात  किये  गये  इस  सामान के  बारे  में

 सीमा-शल्क  विभाग  को  सुचित  नहीं  किया  गया  था  ;  और

 आयात  नियंत्रण  के  उल्लंघन  के  लिये  और  उससे  सम्बन्धित  अन्य  अनियमित तानों

 के  लिये  इस  फर्म  के  favs  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  (ait  ब०  रा०  :

 सीमा-शुल्क  अधिकारियों  ने  1966  में  कलकत्ते  कीं एक
 फर्म  पर  छापा

 मारा  और  मोटर  कार  के  कुछ  पुर्जे  पकड़े  ।  हवाई  जहाजों  के  कोई  पुर्जे  नहीं  पकड़े  गय े।

 Had  एम०  डब्लू०  Fo  इंटरनेशनल

 पकड़े  गये  माल  की  कीमत  लगभग  6,000  रुपये  हैं  ।

 पकड़ा  गया  कुछ  माल  सीमा-शुल्क  अधिकारियों  को  घोषित  नहीं  किया  गया  था

 और  कुछ  माल  गलत  घोषित  किया  गया  है  ।

 आयात  व्यापार  नियंत्रण  विनियम  और  सीमा-शुल्क  1962  के

 सम्बन्धित  उपबन्धों  के  उल्लंघन  के  सम्बन्ध  में  श्री  तक  चार  कारण  बता  नोटिस  जारी

 किये  जा  चुके  हैं  ।

 विदेशी  मुद्रा  को  स्थिति

 107.  डा०  राम  मनोहर  लोहिया  श्री  रामचन्द्र  उलाका

 श्री  धनेश्वर <  arar hs  ह श्री  ay  लिमये

 att  बागड़ी

 क्या  faa  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  इस  वर्ष  बजट  पेश
 किये  जाने

 के  बाद से  विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति में  कोई

 सुधार  हुआ  और

 विदेशी  मुद्रा  की  स्थिति  को  सुधारने
 अथवा  इसको

 और  बिगड़ने
 ्

 रोकने  के

 लिये  कया  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 वित्त  मन्त्री  शची

 नहीं

 (a)
 स्थिति  को  सुधारने  के  लिये  जो कर गा  कदम  Tory  गए  हैं  उनका  वर्णन  25  जुलाई

 को  संसद  में  प्रस्तुत  किये  गए
 आर्थिक

 समीक्षा  के  परिशिष्ट  में  किया  गया  संक्षेप  में

 वे  इस  प्रकार  1.0
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 (1)  1966  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  से  1875  लाख  डालर  की

 (2)  अवमूल्यन  ;

 (3)  कृषि  और  औद्यौगिक  उत्पादन  बढ़ाने  के  ताकि  कृषि  पदार्थों  ana

 में  कमी  की  जा  सके  और  निर्यात  व्यापार को  सहायता  मिले  ।

 ग्रामवासियों  तथा  नगरवासियों  की  आय  में  विषमता

 *
 108,  श्री  मधु  लिमये  :  श्री  बागड़ी :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  att  किशन  पटनायक  :

 क्या  योजना  समाज  कल्याण  मंत्री  5  1966  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1487

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ag  बताने  की  स्थिति  में  है  कि  15  at  के  योजनाबद्ध  विकास

 से  ग्रामवासियों  तथा  नगरवासियों  की  आय  सम्बन्धी  विषमता  में  कोई  निश्चित  कमी  हुई  है

 अथवा  नहीं  ;

 क्या  सरकार  ने  इस  विषमता  में  हुई  कमी  अथवा  वृद्धि  के  परिमाण  का  कोई

 अनुमान  लगाया है  ;  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक

 से  :  5  1966  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1487  का  जो

 उत्तर  दिया  गया  सरकार  को  उससे  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 दिल्ली  में  बिजली  को  कमी

 *109  श्री  दी०  च्  शर्मा  :

 कया  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (#)  कया  दिल्ली  में  बिजली  की  कमी  की  समस्या  हल  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  कहां  और

 (7)  यदि  तो  इस  समस्या  को  सरकार  का  किस  प्रकार  हल  करने  का

 विचार  है  ?

 सि  चाई  और  विद्युत  मन्त्री  फखरुद्दीन  :

 से  :  यद्यपि  गोबिन्द  सागर  जलाशय  में  पानी  की  कमी  के  कारण

 1965  से  1966  तक  पंजाब  से  बिजली  को  सप्लाई  की  मात्रा  में  उत्तरोत्तर  कमी  हो

 गई  दिल्ली  बिजली  सम् भरण  उपक्रम  ने  अपने  पुराने  डीज़ल  सेटों  को  चला  और

 उत्तर  प्रदेश  प्रणाली  से  लगभग  3  मैगावाट  बिजली  प्राप्त  करके  इस  कमी  को  पुरा  कर  लिया

 था  |  इन  उपायों  के  अपनाने  से  उपभोक्ताओं  को  दी  जाने  वाली  बिजली  में  कटौती  की
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 आवश्यकता  कम  हो  गई  ।  भाखड़ा  दक्षिण  तट  बिजली  घर  के  पहले  यूनिट  के  चालू  होने  के

 पश्चात  और  भाखड़ा  जलाशय  स्तर  के  बढ़  जाने  से  पंजाब  प्रणाली  से  होने  वाली  बिजली

 सप्लाई  की  स्थिति  अब  सुधर  गई  है  और  दिल्ली  बिजली  सम्भरण  उपक्रम  अपनी  आवश्यकताओं

 को  उस  प्रणाली  से  पुरा  कर  रहा  है  और  उन्होंने  अपने  पुराने  डीजल  सेटों  से  बिजली  उत्पादन

 में  कमी  कर  दी  है  ।  जब  भी  अन्य  तीन  बिजली  उत्पादन  सेट  चालू  हो  भाखड़ा

 दक्षिण  तट  बिजली  घर  से  दिल्ली  बिजली  सम् भरण  उपक्रम  को  40  मैगावाट  के  अपने  भाग

 का  बाकी  हिस्सा  भी  उपलब्ध  हो  जाएगा  ।  दिल्ली  क्षेत्र  में  दिन  प्रति  दिन  बढ़ती  हुई  मांग

 को  पूरा  करने  के  लिए  दिल्ली  में  एक  और  तापीय  केन्द्र  स्थापित  करनेके  प्रश्न  पर  विचार

 किया  जा  रहा  है  |  दिल्ली  बिजली  सम् भरण  उपक्रम  ने  हाल  ही  में  15  मैगावाट  का  एक  सेट

 भी  चालू  किया  है  ।  इन्द्रप्रस्थ  ताप  बिजली घर  में  62.5-62.5  मैगावाट के  तीन  सेट  और

 लाए जा  रहे  हैं  ।

 Adivasi  Areas

 के  110  Shri  Bibhuti  Mishra  Shri  K.  N.  Tiwary  :

 Will  the  Minister  of  Planning  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  :

 (a  )  whether  it  iss  fact  that  Government  have  formulated  some  now  schemes
 for  implementation  during  the  Fourth  Five  Year  Plan  for  various  Adivasi  areas  in  the
 country  :

 (  b  )  if  so,  the  nature  thoreof  ;  and

 (  ए  )  how  fur  the  Adivasis  have  welcomed  the  schemes  ?

 Deputy  Minister  in  the  Department  Of  Social  Welfare  (Smt.  Chandrasekhar  )  :

 (a)  Yes,  Sir

 (b)  The  following  schemes  are  under  consideration  of  the  Government  of  India

 1,  Introduction  of  srea  development  approach,  whereby  tribal  development  blocks
 and  tribal  pockets  in  a  district  will  be  grouped  into  one  or  more  development  areas  for
 implementation  of  specific  schemes,

 2,  Formation  of  sub-tribal  development  blocks

 3.  Provision  of  suitable  assistance  for  tribals  not  covered  by  tribal  development
 blocks,

 industrial  and  other  projects,

 4,  Supplementing  current  programmes  for  rehabilitation  of  tribals  displaced  by

 5.  Creation  of  sub-vadres  for  service  in  tribal  areas.

 (  The  reactions  of  Adivasis
 will

 be  known  only  after  the  schemes  are  introauced.

 कलकत्ता  में  पकड़ी  गई  हुंडियां

 *  111,  शी  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  श्री  पूरी  विष्णु  कामत :
 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  त्रिवेदी  :  श्री  नाथ पाई  :

 श्री  हेम  बरुआ  :

 कया  चित्त  मन्त्री  अप्रैल  1966
 के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1021  के  सम्बन्ध में  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :.

 1.9



 Written  Answers  July  28,  1966

 —

 क्या  कलकत्ता  में  ली  गई  तलाशियों  में  45  लाख  रुपय ेके  आयकर  तथा  सीमा

 शुल्क  के  अपवंचन  सम्बन्धी  पकड़े  गये  कागजों  की  छानबीन  कर  ली  गई

 क्या  जांच  पड़ताल  पूरी  हों  चूकी  है  और  यदि  हां  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला

 और  |

 इस  मामले  में  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  तो  क्या  अथवा  कोई  कार्यवाही  करने

 का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  (sit
 ब०

 रा०  :

 न

 सीमा-शुल्क  सम्बन्धी  जांच-पड़ताल  पूरी  हो  चुकी  है  ।  कम  बीजक  बनाने  के  और

 आयात  लाइसेंसों  का  क्रय-विक्रय  करने  के  कुछ  मामलों  का  पता  चला है
 |  आयकर  सम्बन्धी

 जाँच  अभी  भी  चल  रही  है  ।

 सीमा  शुल्क  अधिनियम  के  अंतगर्त  कार्यवाही  शुरू  कर  दी  गयी  है  ।  आयकर

 सम्बन्धी  अब  तक  की  जाँच-पड़ताल  के  कारण  1954-55  और  1957-58  1962-63  तक  के

 वर्षों  के  कर  निर्धारण  की  कार्यवाही  फिर  से  की  जा  रही  है  ।  भागे  जांच-पड़ताल  भी  चल

 रही
 है  ।

 योजनाबद्ध  विकास  कों  प्राथमिकता

 109  श्री  झ०  नाज
 विद्याशंकर

 :

 कया  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  उद्योगपतियों  की  ओर  से  सरकार  को  बार-बार  यह  सुझाव  दिया  गया

 है  कि  नये  की  स्थापना  की  अपेक्षा  उन  वर्तमान  एककों  को  जिनका विस्तार हो  रहा  है

 और  जो  अनुकूलतम  आकार  के  सर्वोच्च  प्राथमिकता  दी  जानी

 इस  सुझाव के  बारे  में  सरकार की  क्या  प्रतिक्रिया है  और  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 प्रशासन  को  कोई  हिदायतें  दी  गई  और

 लोहा  तथा  वस्त्र  और  इ  निजि या रिंग  उद्योगों  में  वर्तमान

 कारखानों  की  कुल  उपलब्ध  क्षमता  कितनी  है  और  उक्त
 कारखानों

 द्वारा  वास्तव  में  कुल

 कितनी  क्षमता  का  उपयोग  किया  जा  रहा  है  ?

 योजना  तथा  समाज
 कल्याण  मंत्री  अशोक  मेहता  )

 :

 भारतीय  उद्योगपतियों
 ने  सुझाव  दिये  हैं  कि  नए  एककों  की  स्थापना  की  अपेक्षा

 वर्तमान  एककों  के  अनुकूलतम  आकार  में  विस्तार  को  अधिक  प्राथमिकता  दी  जानी  चाहिये  ।

 सरकार  की  सामान्य  नीति  यह  रही  है  कि  जहाँ  टैक्नोलोजी  सम्बन्धी

 तियों  को  देखते  हुए  उचित  हो  और  अतिरिक्त  क्षमता  शीघ्र  और  थोड़ी  पूजी  लगाकर  ही  प्राप्त

 की  सकती  हो  नए  एककों  की  स्थापना  की  अपेक्षा  वर्तमान  एककों  के  विस्तार  को

 कता  दी  जाए  |  लाइसेंस  समिति  सामान्यतया  इस  बात  क  ध्यान  रखती  है  ।
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 सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रख  दिया
 गया  है

 ।

 [  प्स्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल  टी--6532/66 1] |

 परिवहन  नीति  तथा  समन्वय  सम्बन्धी  समिति

 *  113.  श्री  हरि  बिष्णु  कामत  :  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 थी  हंस  श्री  कुलेश्वर  मीना  :

 श्री  सुरेन्द्र  नाथ  द्विवेदी  :  श्रीमती  रेणुका  बड़ कट की  :

 श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  7  अप्रैल  1966  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1037  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  परिवहन  नीति  तथा  समन्वय  सम्बन्धी  समिति  के  aft  दन  पर  सरकार  ने

 विचार  कर  लिया  और

 यदि  तो  क्या  परिणाम  निकला  है  ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  अशोक

 और  :  परिवहन  तथा  समन्वय  सम्बन्धी  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  सम्बन्धित

 योजना  आयोग  तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  विचार  किया  गया  है  ।  प्रतिवेदन  में  सड़क

 परिवहन  सम्बन्धी  जो  सिफारिशें  दी  गई  हैं  उन  पर  हाल  में  ही  परिवहन  मंत्रालय  द्वारा  बुलाये

 गये  सम्मेलन  में  राज्य  परिवहन  सचिवों  के  साथ  बिचार-विमश  किया  गया  ।
 शीघ्र ही

 वेदन  को  परिवहन  सम्बन्धी  मंत्री  मण्डलीय  समिति  के  सामने  प्रस्तुत  करने  का  प्रस्ताव  है  ।

 केन्द्रीय  आवास  ats

 ह  114,  श्री  वॉरियर  :  श्री  ला  त्रिवेदी  :

 श्री  सुबोध  ह  सदा  :  श्री  बागड़ी :
 श्री स०  Wo  सामन्त :  श्री  दी०  शर्मा

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  12  1966  के  तारांकित  प्रश्

 संख्या  1931  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 आवास  की  समस्या  को  हल  करने  कार्यवाहियों  को  समन्वित

 करने  के  लिए  एक  केन्द्रीय  आवास  बोड़े  कीਂ  स्थापना के  प्रस्ताव  पर  इस  बीच  विचार  कर

 लिया  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  क्या  निर्णय किया  गया  है  ?

 निर्माण  आवास  तथा  नगरीय-विकास  मंत्री  मे हरचन्द  :

 और
 :

 प्रस्ताव  को  लगभग  दो  माह  पूर्व  योजना  आयोग  भेज  दिया  गया  था

 तथा  ag  उनके  विचाराधीन  है  ।
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 कानपुर  के  उद्योगपति  से  आयकर  की  वसूली

 *  115.  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :  श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 श्री  रामेश् वरा नन्द  :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कानपुर  के  एक  उद्योगपति  के  मामले  में  जिसकी  31  लाख  रुपये  की  आय

 कर  की  राशि  as  खाते  में  डाल  दी  गई  थी  और  आगे  जाँच  की  गई  और

 यदि  तो  उसका  क्या  वास्तविक  परिणाम  निकला  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्यमन्त्री  ब०  रा  :

 और  जाँच-पड़ताल  अभी  भी  चल  रही  है  ।

 अनुसूचित  जातियों  के  सामाजिक  कल्याण  के  लिये  कार्यक्रम

 *  116.  श्री  गुलशन  :  श्रीमती  जया बेन  शाह  :

 श्री  श्रीनारायण  दास  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अनुसूचित  जातियों  के  समाजिक  कल्याण  कार्यक्रमों  पर  विचार  करने  के

 लिये  मई  1966  में  नई  दिल्ली  में  राज्यों  के  पिछड़े  वर्गों  तथा  समाज  कल्याण  के  प्रभारी

 मंत्रियों  का  कोई  सम्मेलन  हुआ

 यदि  तो  उसमें  क्या  निर्णय  किये  गये  और  am  सिफारिशें की  और

 (  ग  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप  मन्त्री  ( sitereit  चन्द्रशेखर )

 राज्यों  के  पिछड़े  वर्गों  तथा  समाज  कल्याण  के  प्रभारी  मंत्रियों  का  एक  सम्मेलन

 17  तथा  18  1966  को  नई  दिल्ली  में  हुआ  था  ।

 तथा  :  चतुर्थ  योजना  के  दौरान  पिछड़े  वर्गों  के  (  अनुसूचितਂ  जातियाँ

 भी  शामिल  )  लिये  कल्याण  कार्यक्रम  तैयार  करने  के  बारे  में  अपनाई  गई  नीति  तथा

 ताओं  के  बारे  में  राज्यों  के  मंत्रियों  के  विचारों  की  जानकारी  उस  सम्मेलन  में  प्राप्त  की  गई

 थी  ।  wae  योजना  को  अन्तिम  रूप  देते  समय  इन  विचारों  को  ध्यान  में
 रखा

 जायेगा  ॥

 Deposits  of  Foreign  Missions  In  Indian  Banks

 *  117,  Shri  Ram  Sewak  Yadav  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  the  iotal  amount  deposited  in
 the  Indian  banks  by  Foreign  Missions  in  India  so  far  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Finance  (  Shri  R.  Bhagat  )  ;

 Rs,  26,21  crores  as  on  3'st  March  ,  1965,

 सहकारी  ऋण  समितियां

 *  118.  श्री  त्रिदिव  कुम।र  चौधरी  :

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 oo a

 क्या  यह  सच  है  कि  भारत  के  रिज  बंक  के  कृषि  ऋण  विभाग  ने  निर्णय  किया

 है

 के  वे  सभी  ग्रामीण  सहकारी  ऋण  समितियों  और  नगरीय  सहकारी  बेक  जिनका  प्रदत्त  पंजी
 अप  कैपिटल )  और  रक्षित  भंडार  एक  लाख  रुपया  या  इससे  अधिक  है  यहि  वे

 अपने  सदस्यों  के  अतिरिक्त  अन्य व्यक्तियों  से  धन  लेते  बेकिंग  समवाय

 यमों  के  अंतगर्त  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 वित्त  मन  लय  में  राज्य  मन्त्री  ब०  रा०

 बैंकिंग-विधि  समितियों  पर  1965  के  जो

 पहली  1966  से  लागू  हुआ  बेकिंग  समवाय  1949,  के  महत्वपूर्ण  उपबन्ध

 ऐसे  सहकारी  बैंकों  पर  लागू  हो  गये  हैं  जिनका  उल्लेख  प्रश्न  में  किया  गया  है  ।

 चूँकि  हाल  में  सहकारी  बैंकों  की  संख्या  तेजी  से  बढ़ी  है  और  इस  समय  उनके  पास

 जनता  बहुत-सा  रुपया  जमा है  और  चूंकि  अब  ये  बेक  न  केवल  कृषि  के  बल्कि

 वाणिज्य  और  व्यापार  के  लिए  भी  धन  की  व्यवस्था  करते  इसलिए  सरकार  की  मुद्रा  और

 ऋण  सम्बन्धी  नीति  को  प्रभावपूर्ण  ढंग  से  कार्यान्वित  करने  के  लिए  इन  ब  को  रिजवें  बेक  के

 नियंत्रण  में  लाना  अवश्यक  समझा  गया  ।  इन  बैंकों  को  जमा  रकम  सम्बन्धी  बीमे  की  सुविधा

 दिये  जाने  से  पहले  भी  यह  कदम  जरूरी था

 ऋण  नीति

 *  119,  श्री  श्यामलाल  सर्राफ  श्री  जसवन्त  मेहता

 श्री  प्र०  चे  बरुआ

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  प्रमुख  उद्योग  बैंकों  अथवा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से

 उदार  ऋण  नीति  बरतने  की  मांग  कर  रहे  और

 क्या  सरकार  ने  इस  मामले  पर  विचार  किया  है  और  इस  बारे  में  यदि  कोई

 कार्यवाही  करने  का  विचार  तो  क्या

 वित्त  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  ब०  रा०

 हाँ

 सरकार  और  रिजवी  बैंक  द्वारा  ऋण  नीति  की  बराबर  जांच  की  जाती  है  और

 उद्योगों  की  उचित  जरूरतों  का  ध्यान  रखा  जाता  है  ।

 Threat  Of  Cholera  Epidemic  in  the  Country

 *  120.  Shri  Mohan  Swarup  Shri  D.  Sharma  ;
 Shrimati  Savitri  Nigam  Shri  Vasudevan  Nair
 Shrimati  Vimla  Devi  Shri  Kishen  Pattnayak
 Shri M.  K.  Kumaran  Dr.  Ram  Manohar  Lohia
 Shri  Baswant  Shri  Madhu  Limaye
 Shri  Vishwa  Nath  Pandey  Shri  Borooah  :
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 Shri  Ram  Harkh  Yadav

 Will  tie  Minis‘er  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (  )  whether  it  is  a  fact  that  thero  is  a  great  possibility  of  c  ho  fera  epidemic  in
 the  various  parts  of  the  country  during  this  year;

 (  b  )  if  50.0  thepreventive  measures  being  taken  by  Government  jnthis  regard;  and

 (  c  )  the  expenditure  likely  to  be  incurred  thereon  ?

 Minister  Of  Health  And  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar  )

 (  a  )  Yes,  Sir,  On  the  basis  of  review  of  cyclic  behaviour  of  cholera  during  the
 last  64  years,  cholera  i:  expected  to  occur  ir  epidemic  form  10  1967-68,  An  increase
 in  the  incidence  of  cholera  during  1966  is  feared  because  of  the  recent  introduction  of
 the  new  strain  called  Tor’  in  the  country,

 (  0  The  measures  adopted  to  control  the  outbreak  of  cholera  in  the  country
 are  enumerated  in  the  statement  which  js  laid  on  the  table  «f  the  Sabha,

 [  Placed  in  the  Library  See  NO.  LT-6533/66  ]

 (  ०  )  A  provision  of  Rs,  11,0  lakhs  for  the  control  of  cholera  and  Rs,  2200.0
 lakus  for  Rura]  and  Urban  Water  Supply  drainage  has  been  made  in  the  Budget  for

 this  year.

 Malaria  Control  in  Delhi.

 456.  Shri  Naval  Prabhakar  :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (  @  )  the  details  of  the  measures  taken  to
 control

 Malaria  in  Delhi  during  1965-

 66;  and

 (  b  )  the  amount  incurred  thereon  ?

 Minister  of  Health  and  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar

 (a)  During  the  year  1965-66,  3.00  units  were  functioning  in  Delhi  under  the

 National  Malaria  Eradication  Programme,  out  of  which  1,00  unit  has  since  entered  into

 the  maintenance  phase  with  effect  from  the  Ist  March,  1966.  The  other  unit  continues

 functioning  in  consolidation  phase,  The  measures  taken  to  control  malaria  jn  Delhi

 during  1965-66  include:

 (  i.)  detection  of  fever  cases  though  house  to  house  fortnightly  visit  by  the  Nat-

 iona]  Malaria  Eradication  Programe  organisation;

 (  ii  )  detection  of  fever  cases.throvgh  the  Medical  institutions;

 (  iii  )  collection  of  blood  smears  from  all  fever  cases  and  their  microscopic
 examination  to  dete:t  malaria  positive  cases;

 (  iv  )  administration  of  presumptive  treatment  to  all  fever  cases  and  radical

 treatment  of  malaria  parasite  pesitive  case  with  suitable  anti-malarial

 drugs,

 (  v  mass  blood  survey  and  focal  spray  with  insecticides  where  positive  cases

 were  detected,  Insecticidal  spray  operations  in  the  project  areas,  riverain

 belt  and  other  vulnerable  sreas;

 (  vi  )  antj-larval  measures to  contro!  mosquito  breeding  throughout  the  year;

 (  vii  )  Vigil.  nce  by  a  checking  squad  to  detect  any  lapses  and  deficiencies  in  anti-

 larval  measures.

 (b)  An  expenditure  of  Rs,15,86,828/-  was  incurred  under  the  National
 uring  1965-66  10 Tn  addition  to  this  the Malaria  Eradication  Programme  in.  Delhi  d  ALG  LVOV-  OV,
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 Municipal  Corporation  of  Delhi  incurred  an  expenditure  of  Rs,  11,37,466/-  on  the  anti-
 mosquito  measures,

 केरल  में  जल  तथा  पुलिस  कर्मचारियों  के  वेतन  क्रम

 457  श्री  अठ  न-चु  गोपालम  :

 कया  वित्त  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्य  में  जेल  रियों  और  पुलिस  रियों  के  जिन  वेतन-क्रमों

 की  सिफारिश  की  गई  थी  उनके  बारे  में  वेतन  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  विषमता  का  को

 पता  लगा

 यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की

 जेल  विभाग  और  पुलिस  विभाग  में  एक  ही  श्रेणी  के  अधिकारियों  और  कर्मचारियों

 के  वेतनक्रमों  में  कितना  अन्तर

 क्या  यह  सच  है  कि  सहकार  विभाग  के
 लेखापरीक्षकों

 और  निरीक्षकों
 ने

 भी  वेतन

 आयोग  की  सिफारिशों  के  बारे  में  विरोध  प्रकट  किया

 यदि  तो  इसके  उपचार  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी

 और  :  केरल  राज्य  वेतन  1965  ने  जेल  के  मुख्य  वाटर के

 लिए  95-110  रुपये  और  पुलिस  के  मुख्य  सिपाही  के  लिए  95-120  रुपये  के

 बेसन-मान  की  सिफारिश  की  थी  ।  केरल  सरकार  ने  वेतन  आयोग  की  सिफारिशें  स्वीकार

 कर  ली  हैं  ।

 जी  हाँ  ।

 और  सकी  ये  वेतन-मान  मद्रास  राज्य  के  वेतन-मानों  से  ऊंचे  इसलिए

 इनमें  और  अधिक  संशोधन  न  करने  का  फैसला  किया  गया  है  ।

 शोकान्त  जल  संभरण  योजना

 458,  श्री  अ  क्०  गोपालन  :  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  wet  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  सरकार  ने  शोरा नूर  जल  संभरण  योजना  मन्जूर  करने  का  आदेश  अंतिम  रूप

 से  जारी  कर  दिये

 यदि  तो  इसकी  अनुमानित  लागत  कितनी  और

 इस  art  के  कब  तक  पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 जी  हाँ  ।  संशोधित  योजना  1  फरवरी  1966  को  मन्जूर  की  गई  थी  ।
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 इस  योजना  की  अनुमानित  लागत  8.13  लाख  रुपये  हैं  ।

 इस  योजना  के  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  पूरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 कोरा षट् री  गवर्नमेंट  प्रेस

 459.  श्री  इम्बीचीबावा  श्री  अ०  कठ  गोपालन

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री  ae  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  कोराट्टी  गवर्नमेंट  प्रेस  में  मशीनें  लगा  दी  गई  हैं

 कया  यह  भी  सच  है  कि  मशीनें  चलाने  वाले  व्यक्ति  न  मिलने  के  कारण  यह  प्रेस

 काम  नहीं  कर  रहा  है

 यदि  तो  प्रेस  के  लिए  मशीनें  चलाने  वाले  लोगों  की  व्यवस्था  करने  में  देरी

 होने  के  क्या  कारण  और

 इस  प्रेस  में  कब  काम  आरम्भ  हो  जाएगा
 ?

 आवास  तथा  नगरीय-विकास  मन्त्री
 मेहर  चन्द  खन्ना )

 जी  आंशिक  रूप  में  ।

 जी  नहीं  ।

 उपयुक्त  उत्तर  के  भाग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 सितम्बर  1966  बशर्तें  कि  केरल  स्टेट  इलैक्ट्रीसिटी  बोझ  के  द्वारा  बिजली

 की  सप्लाई  की  व्यवस्था  उस  समय  तक  हो  जाय े।

 मेंट  स्वरूप  सामान  के  पार्सल  गिफ्ट  पार्सल )

 460  श्री  राम  रख  यादव

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भेंट  स्वरूप  सामान  के  oat  पर  लागु  होने  वाली  शुल्क  रियायतों  के

 सम्बन्ध  में  सरकार ने  समुचित  समर्थन कर  लिया  और

 यदि  तो  समन्वित  दर  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 वित्त  wet
 सचिन्द्र  :

 att  ऐसा  अनुमान  है  कि  इस  प्रश्न  6  1966 से  रुपये  के
 "  सम  मुल्य  के

 पुनर्निर्धारण
 के  सरकार  द्वारा  उपहार  के  सामान  के  पागलों  आदि  पर  शुल्क  में

 दी  जाने  वाली  रियायत  सम्बन्धी  परिवर्तन  के  बारे  में  सुचना  मांगी  गई  यदि  ऐसा है  at

 परिवर्तन  का  सार  नीचे  दिये  अनसार  है

 (i)  यदि  यात्री  का  विदेश  में  आवासकाल  तीन  महीने  या  उससे  कम  है  तो  यात्री

 सामान  नियमावली  के  अन्तर्गत  बिना  शुल्क  दिये  सामान  की  निकासी  के  लिये

 नियत  वित्तीय  सीमा  को  500  रुपये  से  बढ़ाकर  800  रुपये  कर  दिया  गया है
 ।  तीन  महीने  के
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 ऊपर  के  प्रत्येक  पूरे  अतिरिक्त  महीने  के  लिए  यह  सीमा  100  रुपये  से  बढ़ाकर  160
 पये  कर  दी

 गयी  परन्तु  शर्तें  यह  है  कि  यह  रकम  कुल  मिलाकर  1600  रुपये  से  अधिक  न  हो  ।

 (ii)  किसी  भी  पर्यटक  अस्थायी  तौर  बिना  सीमा  शुल्क  अदा  किये

 स्मृति-चिन्ह  आयात  करने  की  मुल्य  सीमा  500  रुपये  से  बढ़ाकर  800  रुपये  कर  दीं  गई  है  ।

 (iii)  यात्री  समान  नियम  के  अन्तर्गत  बिना  सीमा  शुल्क  अदा  किये

 जवाहरात  आयात  करने  की  मुल्य  सीमा  2000  रुपये  से  बढ़ाकर  3200  रुपये  की  जा  रही  है  ।

 (iv)  खाद्य  पदार्थों  के  उपहार  पागलों  जिनमें  मिठाइयाँ  तथा  दवाएँ  शामिल

 हैं  शराब  व  नशीले  पेय  पदार्थ  शामिल  नहीं  जिन्हें  डाक  अथवा  हवाई  जहाज  से

 आयात  किया  जाता  सीमा  शुल्क  के  छूट  की  मूल्य  सीमा  50  रुपये  से  बढ़ाकर  80  रुपये  कर

 दी  गयी है  ।  डाक  द्वारा  आयात  किये  जाने  वाले  अन्य  जैसे  उपहार  के  सामान  के

 के  सम्बन्ध  में  मूल्य  सीमा  10  रुपये  से  बढाकर  40  रुपये  कर  दी  गयी  है  ।

 feat  परियोजना

 461.  श्री  मे ०  क  कुमारन  :

 कया  सिंचाई  और  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  इसकी  परियोजना  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  पूरा

 करने  प्रस्ताव  और

 यदि  हाँ  तो  इस  परियोजना  का  निर्माण  कार्य  निर्धारित  समय  में  पुरा  करने

 की  दृष्टि  से  परियोजना  के  लिये  पर्याप्त  धन  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :

 तथा  :  चौथी  योजना  को  अभी  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  योजना

 के  लक्ष्यों  और  खच  का  पुनरवलोकन  किया  जा  रहा  इस  समय  इद्टिकी  परियोजना  के

 वस्तु  कार्यक्रम  के  बारे  में  और  चौथी  योजना  के  दौरान  परियोजना  के  लिये  कितना  धन

 उपलब्ध  हो  इसके  बारे  में  कुछ  कहना  सम्भव  नहीं  है  ।

 चलियार  नदी  के  पानी  का  दूषित  हो  जाना

 462.  श्री  अ  बैठ  राघवन  :  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी  कि  :

 क्या  बिरला  रेयन  कालीकट
 द्वारा  छोड़ी  जाने  वाली  गन्दगी  से  चलियार

 नदी  के  जल  से  दूषित  हो  जाने  के  रोकने  के  लिये  केरल  सरकार  इस  नदी  पर  एक  बांध  बनाने

 के  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  कया  इस  मामले  में
 कोई  निर्णय कर  लिया  गया  और

 इस  नदी
 के

 जल
 की स्वच्छता  बनाए  रखने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशीला  :

 और  जी  नहीं  ।  ग्वालियर  tara
 मावर  कालीकट  को
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 स्वच्छ  पानी  उपलब्ध  करने  के  लिये  पानी  में  खारापन  दूर  करने  का  एक  यन्त्र  लगाने  का  एक

 प्रस्ताव  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  ।

 (1)  राज्य  सरकार  ने  ग्वालियर  रेयन  पल्प  फैक्टरी के  प्रबन्धकों  को  ag  निर्देश दे
 दिये  हैं  कि  वे  फैक्टरी  के  कचरे  को  नदी  में  फेंकने  से  पहले  उसे  भली  प्रकार  शुद्ध  कर  लें  ।

 (2)  राज्य  सरकार  ने  स्टेट  असिस्टेंट  डाइरेक्टर  आव  फिशरीज  रिसर्च  को  निर्देश

 दे  दिये  हैं  कि  वह  दूषण  के  प्रभावों  का  निर्धारण  करने  के  उद्देश्य  से  नदी  के  कतिपय  निश्चित

 स्थानों  से  नियमित  रूप
 से

 नदी  के  पानी  की  जल  safes  दृष्टि  से  जांच  रहे  तथा

 यह  देखता  रहे  कि  कहीं  पानी  में  बहने  वाले  आदि  तो  नहीं  हैं  ।

 (3)  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मंत्रालय  राज्य  सरकार  को  कह  दिया  है  कि

 वह  फैक्टरी  अधिनियम  अथवा  लाइसेन्स  की  शर्तों  के  अनुसार  उपयुक्त  कार्यवाही  करे  |

 केरल  में  पंचायतों  का  निर्माण-काय  करने  के  लिए  विशेष  लोक  निर्माण  विभाग

 463.  श्री  |: हू  राघवन  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंचायतों
 के

 निर्माण-कार्य  को  करने  के  लिये
 एक  विशेष  लोक

 विभाग  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  केरल  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  निश्चय  किया  गया  है  ?

 आवाप  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  श्री  सेहरचन्द  :

 और  :  केरल  सरकार  के  पास  पंचायत  विभाग  में  विशेष  लोक  निर्माण

 विभाग  अथवा  एक  अलग  से  लोक  निर्माण  खण्ड  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 केरल  राज्य  पंचायत  के  अध्यक्षों  की  तदर्थ  समिति  के  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  ज्ञापन  के  साथ

 साथ  केरल  सरकार  को  एक  संकल्प  की  प्रतिलिपि  अभी  हाल  ही  में  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  कि

 अलग  से  एक  इंजीनियरिंग  खण्ड  बनाने  का  अनुरोध  इसकी  परीक्षा  की  जा  रही  है  |

 चलि यार  नदी  में  मछलियों  का  सर  जाना

 464.  श्री  अग०  व०  राघवन  :  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी  कि  :

 क्या  केरल  के  कोजीकोड  जिले  में  चलियार  नदी  में  1966  में  काफी

 बड़ी  संख्या  में  मरी  हुई  मछलियाँ  तैरती  हुई  पाई  गई

 क्या  मीन  क्षेत्र  सहायक  निदेशक  ने  इसका  कारण  नदी  जल  में  भारी  मात्रा  में

 गन्दगी  का  मौजूद  होना  बताया  है  जो  बिरला  रेयन  फैक्टरी  द्वारा  इंस  जल  में  छोड़ी  जाती

 और

 awe)  जल  को जर  NY  दूषित  करने  के  लिये  इस  hardy  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है
 ?
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 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशीला  :

 चलियार  नदी  में  और  4  मई  1966  को  बड़ी  संख्या  में  मछलियों  के  मरने

 की  रिपोर्ट  मिली  है  ।

 मछलियों  के  मरने  का  कारण  ग्वालियर  tara  पल्प  फैक्टरी  द्वारा  छोड़ी  गई

 गन्दगी  से  हुआ  जल  दूषण  बताया  गया  है  |

 (7)  (1)  राज्य  सरकार  द्वारा  फैक्टरी  के  प्रबन्धकों  को  यह  निर्देश  दिया  गया  है

 कि  वे  ऐसा  हानिकारक  कचरा  नदी  में  सीधा
 न

 फेंके  उसे  भली  प्रकार  से  शुद्ध  तथा

 अहा तिका रक  बना  कर
 फे

 के  |

 (2)  राज्य  सरकार  ने  असिस्टन्ट  डाइरेटेक्टर  आव  फिशरी  fears  को  निर्देश  दे  far

 हैं कि  वह  दूषण  के  प्रभावों  का  निर्धारण  करने  के  उद्देश्य  से  नदी  के  कतिपय  निश्चित  स्थानों  से

 नियमित  रूप  से  नदी  के  पानी  की  जल  वैज्ञानिक  दृष्टि  से  जांच  करता  रहे  तथा  यह  देखता

 रहे  कि  कहीं  पानी  में  बहने  वाले  जीवाणु  आदि  तो  नहीं  हैं  ।

 (3)  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  ने  राज्य  सरकार  से  कह  दिया  है  कि

 वह  फैक्टरी  अधिनियम  अथवा  लाइसेन्स  की  शर्तों  के  अनुसार  उपयुक्त  कार्यवाही  करे  ।

 केरल  में  कुट्टापायी  जल  विद्युत  परियोजना

 465,  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 बया  सि  चाई  और  विधि  मन्त्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (3)  क्या  केरल  राज्य  में  उत्तर  मालाबार  में  कुट्रियाडी  जल
 विद्युत  परियोजना  के

 लिये  अपेक्षित  एक  38  टन  का  जनरेटर  पिछले  कुछ  महीनों  से  पालोम  में  बेकार  पड़ा  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :

 और  :  98  टन  का  एक  पैकेज  जिसमें  कुट्टियांडी  पन  बिजली  परियोजना

 के  लिये  अपेक्षित  एक  23  1966  को  कोचीन  बन्दरगाह  पर  पहुँचा  ।  क्यों कि

 तब  तक  कोचीन  बन्दरगाह  पर  120  टन  की  घूमने  वाली  क्रेन  चालू  नहीं  की  गयी  थी  और  कोचीन

 बन्दरगाह  पर  भारी  उठान  जहाज  घाट  की  भी  मरम्मत  हो  रही  यह  आवश्यक  हो  गया

 कि  जहाज  से  पैकेज  को  उतार  लिया  ताकि  बम्बई  के  लिए  अधिक  भारी  ढुलाई  को  रोका

 जा  सके  |  इसलिए  इसको  खड़े  हुए  जहाज  पर  उतार  दिया  और  पालोम ले  जाया  गया

 चूँकि  पालोम  कुट्टापायी  से  ब्राड  गाज  रेलवे  द्वारा  जुड़ा  हुआ  नहीं  इसलिए  ज्योंही  कोचीन

 में  120  टन  की  घूमने  वाली  ea  का  प्रतिष्ठापन  हो  पैकेज  को  पालोम  से  कोचीन

 वापस  लाना  पड़ा  ।  वहाँ  पैकेज  को  उतार  दिया  गया  और  ब्राड  गाज  रेलवे  वैगन  पर  रख

 दिया  गया  जो  कि  अब  कुट्टियाडी  के  लिए  रास्ते  में  है  ।

 अगवाड़ा  योजना

 466.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 बिहार  की  wearer  नदी  समूह  से  सम्बन्धित  परियोजना  के  कार्य  में  अब  तक

 कितनी  प्रगति  हुई  और

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  योजना  से  लाभान्वित  होने  वाले  लोगों  को  उन्हें  इसका

 वास्तविक  लाभ  पहुँचाने  से  पहले  अंशदान  देने  के  लिये  बड़ी  संख्या  में  नोटिस  जारी  किये

 गये हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :

 (1)  जमूरा  और  अधवाड़ा  के  संगम  से  लेकर  खिरोई  नदी  के  मुहाने  तक  न्यू

 अगवाड़ा  नदी  के  दोनों  ओर  एक  पार्श्व  तट बन्ध  पूर्ण  हो  गया  है  ।  दोनों  ओर  तट बन्ध  की  कुल

 लम्बाई  34  मील  है  ।  स्कीम  की  अनुमित  लागत  74.41  लाख  रुपये  इससे  1.12  लाख

 एकड़  क्षेत्र  लाभान्वित  होगा  |

 (2)  खिरोड़  नदी  से  खाद  निकाल  ली  गई  है  और  उस  खाद  को  अग्रोपट्टी  से  लहे रीस राय

 दोनों  तटों  पर  बिछा  दिया  गया  है  |  स्कीम में  एक् मी घाट  तक  34३  मील  की  कुल  लम्बाई  में

 की  अनुमित  लागत  65.01  लाख  रुपये  है  और  इससे  68,500  एकड़  क्षेत्र  लाभान्वित  होगा  |

 (3)  सर्वारा  में  अधवाड़ा  नदी  के  ऊपर  एक  दराज  बनाने  की  स्कीम  बिहार  सरकार

 द्वारा  तैयार  की  जा  रही  है  ।

 बिहार  सरकार  अपने  जिला  अधिकारियों  से  जानकारी  इकट्ठी  कर  रही  है  +

 अधवाड़ा  योजना

 467.  श्रीमती  राम बुला रो  सिन्हा  :

 कया  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अघवाना  नदी  समूह  की  नदियों  के  नाम  क्या

 अगवाड़ा  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  कमान  क्षेत्रों  में  इन  सभी  नदियों

 को  किस  प्रकार  व्यवस्थित  किया  जायेगा  और  इस  योजना  से  कितने  लोगों  को  लाभ

 इस  योजना  पर  कितना  व्यय  होगा  आधिक  दृष्टि  से  इस  योजना  की  क्यां

 स्थिति  और

 इस  योजना  से  लाभान्वित  होने  वाले  लोगों  को  किस  दर  से  अंशदान  देना  पड़ेगा ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :

 नदियों  के  अघवाड़ा  ग्रुप  में  निम्नलिखित  तीन  प्रणालियाँ  शामिल  हैं  जो  बागमती

 और  वाली  नदियों  के  बीच  स्थित  हैं

 (1)  खिरोही

 (2)  रातो

 (3)  दरभंगा  बागमती  प्रणाली  |

 1964  में  नियुक्त  नदियों  के  अघवाड़ा  ग्रुप  में  बाढ़  नियन्त्रण  की  तकनीकी  समि  a

 द्वारा  सुझाई  गई  बाढ़  नियन्त्रण  स्कीम  में  निम्नलिखित  शामिल  है  :
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 (1)  पश्चिम  में  लखनदी  और  बागमती  और  उत्तर  में  मोहिनी  नदियों  से  उमड़  कर

 किनारों  से  बाहर  आए  पानी  से  98  वर्गमील  क्षेत्र  में  सिरोही  तट बन्ध  और  पश्चिम  में

 लखनदी  द्वारा  की  सुरक्षा  के  लिए  एक  तट बन्ध  का  निर्माण  ॥

 (2)  उपर्युक्त  क्षेत्र  को  उत्तर  में  मोहिनी  के  वाम
 तट  पर  20  वर्गमील  क्षत्र  का

 दक्षिण  सिरोही  तट बन्ध  और  पश्चिम  में  विद्यमान  एक  सड़क  को  प्रयोग  में  लाकर  बचाव  करना  |

 (3)  बु हुं नद  को  जीवच  कमला  से  मिलाने  वाली  एक  नियामक-मय-व्यपवर्तेन  नाली  के

 निर्माण  द्वारा  तथा  बूह नद  के  दक्षिण  तट  पर  उठान  बंधों  प्रबन्ध  करके  बुकनन  |  ata  के

 दक्षिण  तट  पर  58  वग  मील  के  क्षत्र  का  संरक्षण  करना  ।

 उपयुक्त  स्कीम  से  जिनको  लाभ  पहुं  चेगा  उनकी  संख्या  का sate  उपलब्ध  नहीं  |

 समिति  द्वारा  निकाली  गई  स्कीम  को  अनुमित  लागत  3.87  करोड़  रुपये  है

 जिससे  344  रुपये  प्रति  एकड़  की  लागत  पर  186  वगंमील  का  बचाव  होगा  ।  लागत-लाभ  अनुपात

 लगभग  1.80  है  फिर  भी  स्कीम  के  लागत-व्यय  ब्यौरे  को  विस्तार  युवक  अभी

 निकालना  है  ।

 अभी  तक  कोई  haar  नहीं  किया  गया  है  |

 Canteens  In  Military  Pay  And  Accounts  Offices

 468.  Shri  Hukam  Chand  Kacchavaiya  e e  Shri  Raghunath  Singh

 Shri  Rameshwaranand

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (  whether  it  is  a  fact  that  several  private  canteens  have  been  functionin  &

 illegally  in  Military  Pay  and  Accounts  offices

 (  if  so,  the  number  of  such  canteens;  and

 (c  the  names  of  places  where  they  have  been  functioning  ?

 The  Minister  of  Finance (  Shri  Sachindra  Chaudhuri  )

 (a)  No  private  canteen  is  funcvioning  illegally  in  any  Defence  Accounts  Office;

 (b  )  &  (  ७  )  Do  not  arise

 Employees  In  Government  Undertakings

 469  Shri  Sidheshwar  Prasad

 Will  the  Minister’  of  Finance  be  pleased  to  state

 (  &  the  tota!  number  of  employees  and  lehourers  respectively  working  in  the
 Central  Government  Undertakings  as  oh  the  3lst  March,  1966

 (b  the  difference  in  service  conditions  and  other  facilities  provided  to  them
 as  8  result  of  their  being  attached  to  different  Ministries;  and

 (c  )  the  safeguards  provided  in  regard  to  the  interests  of  State  Government

 employees  on
 deputation

 to  these  undertakings?

 The  Minister  of  Finance  (  Shri  Sachindra  Chaudhuri  )

 (  8  The  total  number  employed  in  Government  Undertakings,  apart  from  labo-
 urers  employed  by  contractors,  was  4,04,600  on  318  March,  1965

 (  ०  )Except  for  top  executive  posts,  posts  of  Financial  Adviser  and  generally  posts
 carrying  pay  above  Rs,  2,250  (  or  in  some  cases,  above  Rs,  2,500  )  which  are  created
 and  filled  by  or  with  the  approval  of  Government,  all  other  poate  are  created  and  the
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 relevant  conditions  of  service  determined  by  the  Undertakings  concerned,  The  differ-
 ences  in  the  service  condjtions  at  these  levels  are  not  related  to  the  Ministr'es  to  which
 the  Undertakings  are  attached  but  arise  out  of  various  other  factors  viz,,  the  nature
 of  the  industry,  its  location,  the  sta,e  of  construction  or  development  and  the  pay
 award,  if  any,  governing  the  industry  concerned,

 (¢  )  The  State  Government  employees  deputed  to  tae  Undertakings  are  governed
 by  the  terms  mutually  agreed  between  the  State  Government  and  the  Undertaking
 concerned,  These  normally  provide  for  protection  of  the  conditions  of  service  in  the

 parent  Government  of  the  employee.

 Rita  Biscuit  Factory,  Patiala

 470,  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  :  Shri  Raghunath  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state

 |  )  whether  it  is  a  fact  that  the  bulidin,  of  M/S,  Rita  Biscuit  Factory,  Patiala,
 is  being  constructed  illegally  ;

 (  b  )  whether  it  is  also  a  fact  that  the  officers  and  Ministers  of  Punjab  Govern-

 ment  and  also  some  persons  of  the  Centre  have  a  hand  ir  this  construction;  and

 (  ०  )  if  80,  the  action  taken  by  Government  in  thi.  regard  ?

 Minister  of  Works,  Housing  And  Urban  Development  (Shri  Mehr  Chand  Khanna)  :

 (a)  to(e):  Information  is  being  collected  and  will  be  laid  onthe  Table  of

 the  House  in  due  course,

 Persons  employed  at  Ashoka  Hotel
 e

 471.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  ि  Shri  Raghunath  Singh  ६

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to

 state  :

 (  a  )  whether  it  is  a  fact  that.an  Electrician  in  the  Ashoke  Hotel  died  while  on

 duty  on  tho  11th  April,  1966;

 (  b  )  whether  this  mavter  was  probed  into  ;

 (  c  )  if  80,  ,the-result  of  the  enquiry;  and

 (  )  the  pension  and  other  financial  aid  given  by  Government  to  his  family  ?

 Minister  of  Works;  Housing  and  Urban  Development  (  Shri  Mekr  Chand  Khanna  )  :

 (a)and(b):  Yes.
 ( ¢  )  and  (d).  The  result  of  the  enquiry  is  awaited  from  thé  Delhi  Adminis-

 tration.  Tho  details  of  gratuity  and  other  aid  given  to  the  family  of  the  deceased  are

 as  follows  :-

 (i  )  Gratuity  amounting  to  Rs,  210/  -and  ccmpensation  for  leave  due  Ra,  340,75

 have  been  paid  to  the  wife  of  the  deceased ;

 (  ii  )  sum  of  Rs,  6,000/-  has  been  paid  by  the  Management  to  the  Commu-

 ssioner  appointed  under  the  Workmeri’s  Compensation  Act  for  disbur
 se-

 ment  to  the  dependents  of  the  deceased  ;

 (  iii  )  The  Board  of  Directors  of  the  Hotel  have  sanctioned  an  ex  gratia  payment
 of  Rs  1,00¢/-  to  the  deceased  ;

 (  iv  )  The  Employees  Provident  Fund  Commissioner  has  been  advised  by  the  man-

 agement  to  pay  the  amount  at  the  credit  of  the  deceased  to  his  nominees  ;

 8s aa  wall ध  il
 (  ४  )  All  expenses  in  connection  with  his  cremation  as  other  religious

 rites  were  met  by  the  Hotel.
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 Besides  this,  the  Officers  and  staff  of  the  Hotel  collected  a CVULIOCLOYW  sum  of  Rs,  1,052  ्
 on  voluntary  basis  for  payment  to  the  family  of  the  deceased.

 चलि यार  नदी  के  पानी  दूषित  होना

 472,  श्री  मुहम्मद  कोया  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी  कि

 क्या  यह  है  कि  केरल  में  कोझिकोड  जिले  में  चलियार  नदी  के  पानी  के  दूषित

 हो  जाने  के  कारण  प्रतिदिन  ताजी  मछलियाँ  मर
 रही

 और

 इस  क्षति  को  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गयी  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  (Sto  सुशीला
 :

 ग्वालियर  रेन्स  पत्प  फैक्टरी  द्वारा  छोड़ी  गई  गन्दगी  से  हुए  जल  दूषण  के

 फलस्वरूप  चलियार  नदी  में  3  और  मई  1966  कों  बड़ी  संख्या  में  मछलियों  के  मरने  की

 रिपोर्ट  मिली  है  ।

 (1)  राज्य  सरकार  ने  उसके  प्रबन्धकों  को  निदेश  दे  दिये  हैं  कि  वे  नदी  में  ऐसी

 हानिकारक  गन्दगी  सीधा  न  फेंके  अपितु  उसको  पहले  भली  प्रकार  शुद्ध  कर  लें  ताकि  वह

 अहानिकर  हो  जाये  ।

 (2)  राज्य  सरकार  ने  असिस्टेंट  डाइरेक्टर  आव  फिशरीज  रिसर्च  को  निर्देश  दे  दिए

 हैं  कि  वह  दूषण  के  प्रभावों  का  निर्धारण  करने  के  उद्देश्य  से  नदी  के  कतिपय  निश्चित  स्थानों

 से  नियमित  रूप  से  नदी  के  पानी  की  जल  वैज्ञानिक  दृष्टि  से  जाँच  करता  रहे  तथा  यह

 देखता  रहे  कि  कहीं  पानी  में  बहने  वाले  जीवाणु  आदि  तो  नहीं  हैं  ।

 (3)  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  नियोजन  मन्त्रालय  ने  राज्य  सरकार  से  कह  दिया  है  कि

 वह  Raz ty  अधिनियम  अथवा  लाइसेन्स  की  शर्तों  के  अनुसार  उपयुक्त  कार्यवाही  करें  ।

 अमरी
 की  दूतावास  द्वारा  पी०  एल ०

 480  निधि  से  aq  किया  गया
 धन

 *  473,  श्री  भागवत  भा  आजाद  :  श्री  यशपाल  fag  :

 श्री  म०  लाਂ  वेदी :  श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  :

 श्री  स०  छह  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  सुबोध  ह  सदा  :  श्री  रघुनाथ  सिह  :

 श्री  घ०  बरुआ  :  श्री  जगदेव  fag  सिद्धान्त  :

 at  नम्बियार  :  डा०  रानेन  सेन :

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  at  राम  सेवक  यादव  :

 श्री  मधु  लिमय े:  श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 थी  बागड़ी  :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त :
 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  श्री  त्रिदिव  कुमार  चौधरी  :

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बम्बई  में  हुये  अखिल  भारतीय  कांग्रेस  कमेटी  के  अधिवेशन  में  22  1966
 #  को  भूतपूर्व  वित्त  मन्त्री  श्री  cto  टी०  कृष्णमाचारी  के  इस  वक्तव्य  की  ओर  सरकार  का  ध्यान
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 दिलाया  गया  है  कि  अमरीकी  दूतावास  के  प्रयोग  के  नियत  पी०  एल०  480  निधि  में  से

 बहुत  सा  घन  ट्रंतावास  ने  खर्च  कर  लिया  है  जिसे  किसी  लेखे  में  नहीं  दिखाया  गया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ।

 वित्त  मन्त्री  water
 :

 हाँ

 स्पष्ट  है  कि  श्री  कृष्णमाचारी  उस  समय  वित्त  मन्त्रालय  में  पूरी  जानकारी  न

 होने  की  बात  कर  रहे  थे  जब  उन्होंने  कोई  खास  पूछताछ  की  थी  ।  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  के

 शजदूतावास  ने  जो  रकमें  बचें  की  उन  के  बारे  में  राजदूतावास  ने  व्यौरा  दे  दिया  है  ।

 31  1966  को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  लिये  ऐसे  व्यौरे  का  विवरण  संलग्न  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  |

 दिल्ली  में  अनधिकृत  बकरियाँ

 474,  थी  लीलाधर  Tet  :  श्री  बृजराज  fag  :

 थी  रा०  बरुआ  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कितनी  बस्तियाँ  जो  पिछले  पाँच  वर्ष  से  विद्यमान  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा

 नियमित  नहीं  की  गई  और

 दिल्ली  की  अनधिकृत  बस्तियों  को  नियमित  करने  के  लिये  सरकार  का  क्या

 कार्यवाही  करने  का  विचार  है  |

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  मेहरचन्द  :

 और  :  दिल्ली  नगर  निगम  के  अधिकार  क्ष  त्र  में  1961-62  में  123

 कृत  बस्तियाँ  थीं  |  इनमें  से  103  निगम  द्वारा  नियमित  कर  गयी  थीं  ।  पिछले  पाँच

 वर्षों  में  लगभग  50  और  अनधिकृत  बस्तियों  का  विकास  हुआ  है  इनमें  से  कुछ  उन  बस्तियों

 के  विस्तार  हैं  जो  कि  नियमित  किये  जा  चुके  हैं  ।  अब  निगम  के  अधिकार  में  लगभग  70

 अनधिकृत  बस्तियाँ हैं
 ।  इन  बरितयों  के  नियमितीकरण  के  प्रश्न  पर  विचार  उसके  बाद  किया

 जायेगा  जबकि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  संबंधित  क्षत्र  के  जोनल  डवलपमेंट  प्लान  को

 अन्तिम  रूप  दे  दिया  जाये  तथा  सरकार  द्वारा  अनुमोदित  हो  जाये  ।

 मद्रास  शहर  के  लिये  पेय  जल  संस्करण  योजना

 475,  श्री  सेंकियान  :

 Sto  श्री  निवासन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  य

 करनी  कि  :

 ह

 बताने
 की

 (=)  क्या  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्तरगत  मद्रास  शहर  के  लिये  पेय  जल  की

 व्यवस्था  करने  कौ  योजना  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि
 तो  उसका  व्यौरा  कया  और
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 इस  योजना  के  किस  समय  तक  पूरी  हो  जाने की  स  भावना  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्रों  सुशीला  :

 और  मद्रास  में  पानी  की  सप्लाई  को  बढ़ाने  के  लिये  निम्नांकित  दो

 योजनायें  मद्रास  सरकार  के  विचाराधीन  हैं

 (1)  कावेरी  नदी  से  पम्पों  द्वारा  पानी  लेना

 (2)  tae  नदी  जिसमें  कृष्णा  का  जल  भी  छोड़ा  जाता  पानी  नीचे  लाना  इन

 योजनाओं  के  ब्यौरे  को  अभी  तक  अंतिम  रूप  नहीं  दिया  गया  है  ।  उपयुक्त  योजनाओं  को

 अन्तिम  रूप  दिये  जाने  तथा  मद्रास  में  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिए  निम्नांकित  अंतरिम

 उपाय  बरते  जा  रहे  हैं  —s

 (1)  रेडहिल््स  तथा  चोलवरम  टैंकों  की  पूरी  7500  एकड़  भाद्र  भूमि  का  अभिग्रहण  |

 (2)  पुण्डी  जलाशय  से  रेड हिल्स  तक  एक  खुले  जलमागं  का  निर्माण  ।

 (3)  रहीस  तथा  चालवरम  टैंकों  के  TH  टी०  एल्स  को  बढ़ाना  |

 Unauthorised  Buildings.

 ry 476.  Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  थके  Shri  Raghunath  Singh  ४

 Wili  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state  :

 (  )  whether  it  is  @  fact  that  the  New  Delhi  Municipal  Committ

 posal

 66  has
 any

 pro-
 under  consideration  for  demolishing  unauthorised  houses

 (b  if  so,  the  number  of  houses  to  be  demolished  ;

 (¢  )  the  amount  of  loss  as  a  result  of  their  demolition  ;  and

 (d)  the  period  of  construction  which  would  be  treated  as  basis  for  demolition  ?

 Minister  of  Health  And  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar  )  :

 (  8  )  There  is  no  proposal  of  taking  any  special  action,

 (b)  to  (da):  Do  not  arise.

 Death  Due  To  Bursting  of  a  Boller

 Shri  Raghunath  Singh  ६  Shri  Kachhavyaiya  ६

 Shri  Hukam  Chand  ६.

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (  whether  it  is  a  fact  that  a  16  year  old  boy  was  killed  and  another  injured
 due  to  burstig  of.  a  boiler  inthe  All  India  Institute  of  Medical  Sciences,  New  Delhi
 on  or  about  the  22nd  May,  1966;  and

 (b  )  If  so,  whether  causes  of  the  burst  has  been  investigated  ?

 Minister  of  Health  and  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar  )  :

 (a)  Yes,  A  boy  aged  about  18  years  employed  by  ‘‘Modern  who

 are  the  Contractors  for  the  installation  of  Overhead  tenks  on  the  Wards  Block  of  the

 All  India  Institute  of  Medical  Sciences,  New  Delhi,  was  killed  on  the  2ist  May,  1966,
 due  to  the  sudden  bursting  of  the  irner  tank  of  tne  carbiue  gas  cylinder.  None  else  was

 injured
 (b  )  An  investigation  was  held  by  the  Police  to  whom  the  case  was  reported

 and  the  report  of  the  Police  is  awaited
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 —

 Fast  Unto  Death  In  Willingdon  Hospital.

 478,  Shri  Raghunath
 Singh

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  ;

 Will  the  Minisier  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state  :

 (  @  )  whether  is  is  a  fact  that  four  members  of  the  scavenging  staff  of  the  Will-
 ingdon  Hospital,  New  Delhi  went  on  fast  unto-death  in  May,  1966  against  not  getting
 their  pay;  and

 (  b  )  if  30,  the  actior.  taken  by  Government  in  the  matter  ?

 Minister  of  Health  And  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar  )  :

 ( ह  a  )  No,

 (  b  )  Does  not  arise,

 Foreign  Gold  recovered  from  Goldsmiths  in  Bareilly

 ह
 479,  Shri  Rameshwaranand  :  Shri  Raghunath  Singh  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (  @  )  whether  it  is  a  fact  that  foreign  gold  weighing  50  01883  was  recovered  from

 some  goldsmiths  in  Bareilly  in  the  last  week  of  April,  1966  ;

 (  b  )  if  so,  the  name  of  the  country  to  which  the  gold  belonged;  and

 (¢  the  action  being  taken  by  Government  in  this  matter  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Sachindra  Chaudhuri)  :

 (a)  &  (  0  )  Onthe  19th  April,  1966  50  tolas  of  gold  bearing  foreign  markings

 indicatine  British  origin  was  seized  from  two  goldsmiths  at  Baroilly.

 (  ९  )  Both  the  persons  were  arrested  and  were  later  released  on  bail,  ‘The  cases

 are  under  investigation,

 Watches  Seized  in  Bombay

 481  Shri  Rameshwaranand  ३  Shri  Raghunath
 Singh  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  $

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  ;

 (  a  whether  it  is  a  fact  that  watches  worth  Rs_.75,000  were  seized  in  Bombay
 in  the  last  week  of  April,  1966;

 (  b  )  if  30,  the  country  from  which  these  watches  were  smuggled  ;  and

 (  ७  )  the  number  of  persons  against  whom  action  has  been  taken  and  the  nature

 thereof  ?

 The  Minister  of  Finance  (  Shri  Sachindra  Chaudhuri  )  :

 (  )  During  the  last  week  of  April,  1966  the  Bombay,  Customs  authorities  seized

 as  smuggled,  in  different  85685,  watches  collectively  valued  at  about  Rs,84,000.

 (  0  As  the  watches  were  seized  in  town  and  investigations  have  not  yet  been

 completed,  it  is  not  possible  to  indicate  the  vountries  from  which  these  might  have

 been  smuggled.

 (¢  )  Does  not  arise  in  view  of  the  fact  that  investigations  in  these  cases  are

 still  in  progress,
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 6  188  8  \s  Vi  लिखित  उत्तर

 राज्यों  में  बिजली  उत्पादन  योजनायें

 482.  श्रीमती  बिमला  देवी  :

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मन्त्री  1966  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1594  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  तीसरा  वार्षिक  भार  सर्वेक्षण  में  उल्लिखित  राज्यों  में  प्रत्याशित  बिजली  की

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  अतिरिक्त  बिजली  उत्पादन  योजनाओं  के  सम्बन्ध  में  अब  faa

 कर  लिया  गया है  |

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  से  सम्बन्धित  योजनाओं  का  मुख्य  ब्यौरा  क्या

 प्रत्येक  योजना  पर  कितना  खर्च

 क्या  इन  योजनाओं  का  प्रारंभिक  कार्य  आरम्भ  हो  गया  और

 यदि  तो  हर  योजना  के  सम्बन्ध  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 सिंचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  फखरुद्दीन  :

 केरल  में  गर्मी के  मौसम  में  पन  बिजली  उत्पादन  को  मजबूत  करने

 के  लिये  केवल  एक  नई  बिजली  उत्पादन  स्कीम  कोचीन  ताप  केन्द्र  स्वीकार  की

 गई  है  ।  चौथी  योजना  के  बिजली  के  उत्पादन  लक्ष्य  को  अन्तिम  रूप  देने  के  पश्चात्  ही  और

 स्कीमों  को  मंजूर  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  किया  जाएगा  ।

 कोचीन  ताप  केन्द्र  में  30  मेगावाट  की  क्षमता  वाले  एक  उत्पादन  युनिट  का

 प्रतिष्ठापन  सम्मिलित  है  और  उसमें  कोचीन  रिफ़ाइनरी  से  उपलब्ध  भट्टी  तेल  को  ईधन  के

 रूप  में  प्रयोग  में  लाया  जाएगा  |

 कोचीन  ताप  केन्द्र  की  अनुमति  लागत  352  लाख  रुपये  हैं  ।

 तथा  :  केरल  सरकार  ने  ताप  बिजली  केन्द्र
 के  लिए  एर्नाकुलम

 के  निकट

 जगह  चून  ली  संयन्त्र  और  सामान  की  विशिष्टिया  तयार  की  जा  रही  है
 ।

 स्वर्ण  बांड  योजना

 483,  श्रीमती  जिसका  देवो  :  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 श्री  राम  सहाय  पाण्डेय  :  श्री  कुलेश्वर  मीना  :

 श्री  रा०  बरुआ  : डा०  श्री  निवासन  :

 कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्यां  यह  सच  हैं  कि  1965  की  राष्ट्रीय  रक्षा  स्वर्ण  बांड  योजना
 के

 अन्तर्गत

 आशा से  बहुत कम  धन  प्राप्त हुआ

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 अब  तक  वास्तव  में  कितनी  राशि  प्राप्त  और

 इस  योजना  की  असफलता  को  देखते  हुए  क्या  सरकार  का  विचार  इसे  समाप्त

 करने का  है  ?
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 Stavana  6,  1888  (Saka)

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी )

 और  यद्यपि  राष्ट्रीय  रक्षा  स्वर्ण  बॉण्ड  योजना  की  प्रतिक्रिया  आशा  के

 अनुरूप  नहीं  फिर  भी  वह  असन्तोष जत नक  नहीं  है  ।

 13,558  किलोग्राम  |

 योजना  1  1966  से  बन्द  कर  दी  गई  है  ।

 परिवहन  अनुसन्धान  सम्बन्धी  समिति

 484.  श्रीमती  विमला  देवी  :

 FAT  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  योजना  आयोग  की  अनुसंधान  कार्यक्रम  समिति  द्वारा  स्थापित  की  गई

 परिवहन  अनुसंधान  सम्बन्धी  समितिਂ  ने  अपना  प्रतिवेदन  दे  दिया  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  सिफारिश  क्या हैं  ;

 उन  पर  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 योजना  तथा  समाज  . कल्याण  मन्त्री  अशोक

 परिवहन  समस्याओं  सम्बन्धी  अनुसंधान  कार्य  का  आयोजन  करना  तथा  मागं दर्शन

 करने  के  लिए  अनुसंधान  कार्यक्रम  समिति  की  स्थाई  समिति  के  रूप  में  परिवहन  अनुसंधान  समिति

 का  गठन  किया  गया  था  ।  ae  परिवहन  अनुसंधान  स्कीमों  के  तकनीकी  डिजाइन  और  रीति

 विधान  पहलुओं  के  सम्बन्ध  में  निदेशक  समिति  के  रूप  में
 कायें  करती है  ।

 शौर  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  मंहगाई  भत्ता

 485  थ्री  राम  सहाय  पाण्डेय  थी  बागड़ी  :

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  डा०  राम  मनोहर  लोहिया :

 श्री  प्र०  च०  बरुआ
 :  श्री  राम  सेवक  यादव  :

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  श्री  लिंग  रेड्डी  :

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  att  प्७  to  चक्रवातो ं:

 att  नम्बियार  :  थी  हुकम  चन्द  कछवाय

 शी  रामेश्यरानन्द  : ait  यशपाल  fag  :

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  थ्री  रघुनाथ  fag  :

 श्री  कोयला  वैकेया  :  श्री  कार  लाल  बैरवा

 थ्री  रामचन्द्र उलाका  : नि०  र्०  भास्कर

 श्री  राठ  श्री  कुलेश्वर  मीना  :

 श्री  गो कुलानन्द  मिलती  श्री  सुरेन्द्रपाल सिंह  :

 श्री  कपूर  fag
 श्रीमती  मैमूना  सुल्तान

 श्री  बूटा  fag:  श्री  राम  हाल  यादव
 :

 ait  नरसिम्हा  रेड्डी  :  श्री  ऊ  क०  गोपालन
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 डा०  रोनेन  aa:  श्री  दशरथ  देव

 श्री  शिवपति  स्वामी  : थ्रो  मधु  लिमये  :

 श्री  किशन  पटनायक  :  श्री  लखमू
 भवानी

 कया  faa  मन्त्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  हाल  में  बढ़े  हुए  निर्वाह  व्यय  के  समनुरूप  केन्द्रीय

 सरकार  के  कमंचारियों  को  अतिरिक्त  मंहगाई  भत्ता  देने  के  प्रश्न  पर  आगे  विचार  किया

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  हाल  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारी  संघ  के  नेताओं

 से  विचार  विमश  किया  और

 यदि  तो  इस  विचार  विमश  का  कया  परिणाम  रहा  तथा  क्या  इस  सम्बन्ध  में

 कोई  निर्णय  किया  गया

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी )
 :

 और  हाँ  ।  सरकारी  कर्मचारियों  को  दिया  गया  मंहगाई  भत्ता  पर्याप्तਂ

 है  या  नहीं  इस  प्रश्न  पर  हाल  ही  में  सरकारी  कर्मचारियों  की  विशालतर  संघों  के

 प्रतिनिधियों  के  साथ  बात-चीत  की  गई  थी  ।

 fe  कोई  समझौता  नहीं  हो  इसलिए  सरकार  ने  सरकारी  कमंचारियों  को

 मंहगाई
 भत्ता  देने  के  सिद्धान्तों  की  जाँच  करने  के  लिये  एक  उच्चस्तरीय  आयोग  नियुक्त  किया

 है  ।  यह  आयोग  सूचकांक  स्तर  165  पर  पहले  ही  दिये  जा  रहे  मंहगाई  भत्ते  की  दरें  पर्याप्त  हैं

 या  नहीं  इस  प्रश्न  की  जाँच  करेगा  ।

 भूमिहीन  हरिजनों  के  मकानों  की  समस्या

 486,  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  देश  में  भूमिहीन  हरिजनों  के  मकानों  की  समस्या  के  सम्बन्ध  में

 कोई  सर्वेक्षण  किया

 यदि  तो  उसकी  उप पत्तियां  क्या  और

 भूमिहीन  हरिजनों  को  मकानों  के  लिये  स्थान  देने  के  लिये  चौथी  पंचवर्षी  य  योजना

 में  क्या  अस्थायी  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  के  उप  मन्त्री  चन्द्रशेखर )
 :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भंगियों  और  मेहतरों  को  मकानों  के  लिये  उपदान  देने  की  तथा

 सूचित  जातियों  के  उन  लोगों  को  जो  गंदे  व्यवसायों  में  लगे  हों  अथवा  भूमिहीन

 किसान  मकानों  के  लिये  जमीनें  देने  की  सयुक्त  योजना  के  लिये  पिछड़े  वर्गों  के  क्षेत्र  के

 अन्तरगत  दस्तूर  योजना  में  लगभग  250  लाख  रुपये  की  अस्थाई  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 49



 Written  Answers  July  28,  1966

 नय के ्य  कि  कि  डिविजन केरल  में  कुतरना  के  लिये  लोक  स्वास्थ्य  इंजी नि

 487.  श्री  वासुदेवन  नायर  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  5  1966  के  अतारांकित  प्रश्न  संख्या

 4820  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 \ fem)
 क्या  केरल  सरकार  ने  कूदना  के  लिये  लोक  स्वास्थ्य  इंजीनियरी  सब-डिवीजन

 बनाने  के  प्रस्ताव के  बारे  में  इस  बीच  कोई  निर्णय  कर  लिया  और

 यदि  तो  कया  निर्णय  किया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  :

 जी  हाँ  ।

 केरल  सरकार  ने  5  जुलाई  1966  के  अपने  आदेश  में  कूटना  जल  पूर्ति  योजना

 की  जाँच  के  लिए  निम्नलिखित  प्रस्ताव  मंजूर  किये  हैं

 (1)  जन  स्वास्थ्य  एल्लपी  के  एक्ज़ेक्यूटिव  इंजीनियर  के  अधीन  सब-डिवीजन

 जन  स्वास्थ्य  सब  डिवीजन  मावेलिक्कड़ा  को  उनके  नियमित  काय  भार  के

 अतिरिक्त  इस  योजना  की  छानवीन  का  काय  भी  सौंपा  गया  है  ।

 (2)  जन  स्वास्थ्य  जाँच  त्रिवेन्द्रम  के  अधीन  जूनियर  इंजीनियर  जो

 ग्राम  जल  पूर्ति  की  छानवीन  के  कार्य  से  सम्बन्धित  उपर्युक्त  सव-डिवीजन  अफसर

 के  ही  अधीन  अपने  नियमित  कार्य  की  अपेक्षा  न  करते  हुए  इस  जाँच  पड़ताल  के

 कायें को  करेंगे

 (3)  उनकी  नियुक्ति  तिथि  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिये  निम्नलिखित  क्षेत्र  कर्मचारियों

 की  मंजूरी  दी  गई  है

 सर्वेयर  12

 कुली  24

 (4)  विस्तृत  जाँच  arr  को  पुरा  करने  तथा  कूटना  जल  पूति  योजना  के  लिए

 योजना  आदि  तेयार  करने  के  लिये  एक  साल  का  समय  दिया  गया  है  ।.

 (5)  स्टाफ  और  आकस्मिक  कार्यों  पर  एक  साल  में  45000  रुपये
 .  खर्च  होंगे  ।

 विश्व  बेक  से  ऋण

 488,  श्री  बागड़ी  :  श्री  रघुनाथ  सिंह  :

 श्री  राम  सेवक  यादव  :  श्री  श्रीनारायण  दास

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  श्री  हार का दास  मंत्री

 श्री  किशन  पटनायक  :  थी  हरि  विष्णु  कामत

 थी  aq  लिमये  :  श्री  हैम  बरुआ :

 डा०  सिंघवी  :  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :

 ait  लिंग  रेड्डी :  श्री  नाथ
 पाई

 श्री  प् ०  र०  चक्रवर्ती  :  श्री  अल्वारेज
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 श्रीमती  रेणुका  राय  श्री  यशपाल  सिह

 श्री  प्र०  च०  बरुआ  श्री  बुजदिली  लाल

 श्री  दी०  चं०  शर्मा  श्री  वासुदेवन  नायर

 श्री  प्रकाश वीर  शास्त्री  श्री  वॉरियर

 श्री  जगदेव  fag  सिन्ती  श्री  श्रभातकार

 थी  हुकम  चन्द  कछवाय

 क्या  चित्त  मंत्री  ae  बताने  की  HAT  करेंगे  कि

 क्या  विश्व  बैंक  ने  1966-67  की  विधिक  योजना  में  धन  देने
 के  लिए  लगभग

 650  करोड़  रुपये  के  ऋण  देने  का  आश्वासन  दिया  है  और  यदि  at,  तो  किने  शर्तों  पर

 क्या  देश  की  चौथी  पंचेवर्षीय  योजना के  लिये  भी  विश्व  बैंक  से  इसी  प्रकार  के

 ऋण  मिलने  की  संभावना  और

 विश्व  बैंक  और  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  ने  कुल  कितनी  सहायता  मिलने

 की  संभावना  है  ?

 fast  wat  शाहिद  :

 विश्व  सहायता  संघ  के  सदस्य  देशों  से  कर
 रहा  है  और  सहायता

 संघ  के  सदस्यों  द्वारा  दिये  जा  चके  बचनों  और  प्रकट  किये  गये  इरादों  के  आधार  पर  विश्व

 बैंक  और  भारत  सरकार  दोनों  का  अनुमान  है  कि  1966-67  के  लिए  90  करोड़  डालर  की

 गैर-प्रायोजना  सहायता  का  बचन  दिया  जायगा  ।  ऋणों  की  ऋण  करारों  पर
 हस्ताक्षर

 होने  से  दोनों  देशों  वारा  तय  कर  ली  जायेंगी  ।

 प्रायोजना  सम्बन्धी  सहायता
 के  प्रश्न  पर

 अलग  से  विचार  किया  जायगा  |

 और (  चौथी  पंचवर्षीय  आयोजना  ही  अन्तिम  रूप  fear  जाना  अभी  बाकी

 है  ।  चौथी  आयोजना  को  अन्तिम  रूप  जाने  के  बाद  और  faz7  बैंक  तथा  सहायता  संघ

 गे  उसका  अध्ययन  करने  का  अवसर  मिलने  के  बाद  ही  चौथी  आयोजना  के  सम्बन्ध  में  सहायता

 की  ठीक-ठीक  आवश्यकता  और  सहायता  के  सम्बन्ध  में  विश्व  बैंक  तथा  '  सहायता  संघ  के  देशों

 की  प्रतिक्रिया  का  पता  लगेगा  ।

 पंजाब  से  दिल्ली  को  बिजली  को  सप्लाई

 489  att  बागड़ी  att मघ  लिमये

 ait  किशन  पटनायक  श्री  रामसेवक  यादव

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया

 क्या  सिचाई  और  fata  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  हाल  में  दिल्ली  को  दी  जाने  वाली  बिजली  में  कटौती  करने

 का  निश्चय  किया  है

 यदि  तो  इत  कटौती  से  कितने  कारखानों  पर  प्रभाव  पड़ने  की

 और
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 इन  कारखानों  को  होने  वाली  संभावित  कठिनाइयों  को  दूर  करने
 के  लिये  सरकार

 ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  अहमद  :

 पंजाब  सरकार  दिल्ली  को  1966  तक  बिजली  कम  मात्रा  में  दे  रही  थी

 किन्तु  के  जलाशय  के  जलस्तर  में  सुधार  आ  जाने  से  बिजली  को  साधारण  सप्लाई

 बहाल  कर  दी  गई  है  ।

 तथा  :  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  में  चिट  फण्ड  कम्पनियां

 490,  श्री  बागड़ी  :  थी  मधु  लिमये  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  :  श्री  रामसेवक  यादव  :

 थी  किशन  wae  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  दिल्ली  में  कुछ  धोखेबाज  चिट  फण्ड  कम्पनियों  के  विरुद्ध

 सरकार  को  ऐसी  काफी  शिकायतें  मिली  हैं  जिनमें  उनके  खिलाफ  कांयं वाही  करने  की  माँग

 की  गई

 यदि  तो  क्या  इन  कम्पनियों  के  काम-काज  की  जाँच  को  गई  है  और  क्या

 वह  पूरी  हो  चुकी  और

 ऐसी  चिट  फण्ड  कम्पनियों  के  छोटे-छोटे  वि नियोजकों  के  हित  की  रक्षा  करने  के

 लिये  सरकार  का  विचार  कया  प्रभावी  कदम  उठाने  का  है  ?

 वित्त  मंत्री  सचिन्द्र  :

 (a)  of  ati

 ard  शिकायतें  पुलिस  के  पास  भेज  दी  गयो  थीं  और  पुलिस  ने  उनकी  जाँच

 की  है  ।  जाँच-पड़ताल  के  परिणाम  स्वरूप  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  406  और  420  के

 अधीन  35  मुकदमे  बजे  किये  गये  हैं  ।  इनमें  14  मुकदमे  अदालतों  में  चल  रहे  हैं  ।  इसके

 भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  के  अधीन  aa  किये  गये  18  अ-हस्तक्षेप्य

 कार्निजेबुल  )  मामलों  की  भी  जाँच  की  गयी  ।  इनमें  से  तीन  मुकदमे  चल  रहे  हैं  और

 बाकी  के  सम्बन्ध  में  जाँच  का  काम  विभिन्न  दौरों में  है  ।

 मद्रास  चिट  फण्ड  अधिनियम  के  उपबन्ध  15  1964  से  दिल्ली  में  भी

 लागु  किये  जा  चुके  हैं  ।  अभी  तक  प्राप्त  सभी  शिकायतों  का  सम्बन्ध  उस  तारीख  से  पहले  शरू

 की  गयी  चिटों  से  पुराने  क्रमों  की  ये  चिटें  अधिनियम  के  अंतगर्त  नहीं  आतीं  ।  फिर

 जहाँ  कहीं  आवश्यक  होगा  भारतीय  दण्ड  संहिता  के  अधीन  उपयुक्त  कार्यवाही  की  जायगी  ।

 चतुर्थ  वार्षिक  विद्युत  सर्वेक्षण

 491,  sit  श्रीनारायण  दास  :

 कया  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  चतुर्थ  विधिक  विद्युत  सर्वेक्षण  आरम्भ  किया  गया  और

 यदि  तो  इसमें  कितना  कार्य  हो  चुका  है  ?

 सिंचाई  और  facia  मंत्री  फखरुद्दीन  :

 att

 तथा  कार्य  प्रगति  कर  रहा है  ।  सर्वेक्षण  समिति  ने  राज्य  बिजली

 सार्वजनिक  सेवा  संस्थानों  इत्यादि  को  लिखा  था  कि  वे  चौथी  योजना  के  दौरान  अपनी

 माँगों  के  अनुमान  भेजें  ।  इनमें  से  अधिकतर  प्राप्त  हो  चुके  हैं  और  उन  पर  विचार  किया  जा

 रहा  है  ।  इस  कार्य  को  पुरा  करने  के  लिये  समिति  को  लगभग  दो  से  तीन  मास  लग  जायेंगे  ।

 सरकारी  पेंशन  पाने  वालों  को  मंहगाई  भत्ता

 490.  aft  नारायण  दास  :  श्री  स०  चल  सामन्त :

 श्री  भागवत  आजाद  :  श्री  सुबोध  हंसना  :

 श्री  Ho  Alo  द्विवेदी  डा०  श्रीनिवासन

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  पेंशनर  समाज  जो  पेंशन  पाने  वालों  का  एक  संगठन  इस

 आशय  की  का  एक  अभ्यावेदन  दिया  है  कि  जब  कभी  सरकारी  कर्मचारियों  को  मँहगाई

 भत्ता  दिया  जाता  तो  उन्हें  भी  अन्य  कर्मचारियों  की  भाँति  मंहगाई  भत्ता  दिया  जाना  चाहिये

 और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  कया  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  सत्री  सचिन्द्र  चौधरी  )
 :

 जी  aft

 जो  सरकारी  कर्मचारी  नौकरी  में  हैं  उन  की  स्थिति  में  और  पेंशन  पाने  वाले

 की  स्थिति  में  अन्तर  है  ।  सिद्धान्त  रूप  में  नौकरी  कर  रहे  सरकारी  कर्मचारी  को  मिलने  वाली

 रियायतों  को  पेंशन  भोक्ता  पाने  के  हकदार  नहीं  हैं  ।

 भारत  सहायता  साथ  संघ  से  सहायता

 493,  श्री  प्र०  चे  बरुआ

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सहायता  संघ  के  सदस्यों  ने  पहली  तीन  पंचवर्षीय  योजनाओं  में

 अनिबद्ध  सहायता  के  रूप  में  कितने  प्रतिशत  तथा  कुल  कितनी  धनराशि  का  वचन

 दिया  तथा  राशि  मंजूर  की  और  इसमें  से  कितनी  धनराशि  अप्रयुक्त

 कितनी  धनराशि  का  वचन  विशेष  योजनाओं  के  लिए  दिया  गया  और  राशि

 मंजूर  की  गयी  और  उसमें  से  कितनी  धनराशि  अप्रयुक्त  और

 (7)  1966-67  की  योजना  के  लिये  साथ  संघ  के  माध्यम  से  कितनी  प्रतिशत  अनिबद्ध

 सहायता  मिलने  की  आशा  है  ?
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 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी  :

 और  :  अनुमान  है  कि  अनिबद्ध  सहायता  का  अर्थ  ऐसी

 यता  जो  प्रायोजनाओं  से  बंधी  न  हो  प्रश्न  के  और  भाग  में  जो  सूचना  माँगी

 गयी है  उसके  सम्बन्ध  में  दो  विवरण  सभा  की  मेज  पर  रख  दिये  गये  हैं  ।

 [Tears  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी ०  6535/66]

 :  भारत  सहायता  संघ  के  सदस्यों  से  हमें  1966-67  में  90  करोड़  डालर

 की  अनिबद्ध  सहायता  अर्थात  गैर  प्रायोजना  सहायता  प्राप्त  होगी  ।  चूँकि  प्रायोजना  सम्बन्धी

 सहायता  के  सवाल  का  संघ  के  साथ  तक  कोई  निपटारा  नहीं  अभी  अनिबद्ध

 सहायता  के  प्रतिशत  का  हिसाब  या  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  ।

 अमरीकी  ऋण  पर  ब्याज

 494,  श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 क्या  वित्तमन्त्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  द्वारा  किये  गये  अनुरोध  के  अनुसार  अमरीकी  विकास  ऋण  निधि  के

 ब्याज  की  दर  घटाने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  गया  और

 यदि  तो  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  :

 अमरीकी  ऋणों  पर  ब्याज  की  दर  कम  करने  के  बारे  में  भारत  सरकार  ने

 रीकी  अन्तर्राष्ट्रीय  विकास  अभिकरण  से  कोई  अनुरोध  नहीं  किया  है  ।

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 Training  of  Handicapped  Beggars

 495.  Shrimati  Savitri  Nigam

 Will  the  Minister  of  Planning  and  Social  Welfare  958  pleased  to  refer  to  the  reply

 given  to  Starred  Question  No.  213  on  the  25th  February,  1966  and  state  the  progress
 since  made  jn  the  setting  up  of  the  pilot  project  for  the  venabilitation  and  trainingof
 the  handicapped  beggars  in  the  40  centres  ?

 Deputy  Minister  in  the  Department  of  Social  Welfare  (  Smt.  Chandrasekhar  )  :

 The  matter  is  still  under  consideration  in  consultation  with  the  Governments,

 बम्बई  और  राजस्थान  में  छापे

 496,  श्री  किन्नर  लाल  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  :

 कया  वित्त  मन्त्री  बम्बई  और  राजस्थान  में  छापों  के  बारे  में  14  1966  के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  1117
 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  तरह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क  या  आय-कर  विभाग  द्वारा  विस्तृत  जांच-कार्य  अब  पुरा  हो  गया  और

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  निकला  ?

 वित्त  स्त्री
 शचौन्द्  :

 जाँच  पड़ताल  अभी  भी  चल  रही  है
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 प्रश्न ही  नहीं  उठता  ।

 राज्यों  में  भूमि  सुधार  कानून

 497,  श्री  लिंग  रड डी  it  विभूति
 मिश्र

 श्री  प्र०  to  चक्रवर्ती  श्री  मे०  क े०  कुमारन  :

 गोमती  रण का  राय

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  24  1966  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  191

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 राज्यों  में  भूमि  सुधार  कानून  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  और  क्या  प्रगति  हुई  है

 क्या  अनाज  के  उत्पादन  में  कमी  राज्यों  में  प्रगतिशील  भूमि  सुधार  कानूनों  को

 लागू  न  करने  के  कारण  ही  हुई  है  ;  और

 अनाज  के  उत्पादन  में  विधि  करने के  उद्देश्य  से  राज्यों  द्वारा  देश  में
 शीघ्र

 प्रभावी  कमी  सुधार  कानन  लागू  करवाने  में  योजना  आयोग  किन  कारणों  से  असमर्थ  रहा  है
 ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  अशोक

 जो  भूमि  सुधार  कानून  पहले  बनाये  गये  थे  वे  कार्यान्वयन  के  विभिन्न  स्तरों  में  है  ।

 हाल  के  महीनों  में  कार्यान्वयन  में  सामने  आने  वाली  कठिनाइयों  को  दूर  करने  तथा  कार्यान्वय न

 को  सुविधाजनक  बनाने  के  कतिपय  राज्यों  के
 कानूनों

 में  संशोधन  किये  गये  हैं  :

 बिचौलियों  की  समाप्ति  :  बिचौलियों  की  समाप्ति  का  कार्यक्रम  देशभर  लगभग  पुरा

 हो  चका  हैं  ।  भूतपूर्व  बिचौलियों  के  लगभग  2  करोड़  काश्तकारों  का  राज्य  से  सीधा  सम्बन्ध

 स्थापित  हो  चूका  है  और  वे  अपनी  जोत  के  स्वामी हो  गये  हैं  ।

 काश्तकारी  सुधार  :  क्षेत्रों  में  रिश्तेदारों  की  इच्छा  निभा  काश्तकारों

 की  और  जमींदारी  क्षेत्र  में  शिल्पियों  की  समस्या  का  समाधान  करने  के  लिए  कई  कानन

 पास  किये  जा  चुके  हैं  ।  काश्त  की  सुरक्षा  के  लिए  कई  राज्यों  में  व्यवस्था  की  जा  चकी  है

 ताकि  काश्तकारों  को  राज्य  के  सीधे  सम्पर्क  में  लाया  सके  और  उन्हें  स्वामी  बनाया

 जा  सके  ।  इसके  परिणाम  70  लाख  एकड़  से  अधिक  भूमि  पर  लगभग  30  लाख

 काश्तकारों  और  बटाईदारों  को  भूस्वामी  के  अधिकार  प्राप्त  हो  चके  हैं  ।

 काश्तकारों  की  संख्या  जिस  क्षत्र  पर  भस्वासित्व

 प्रदान  किया  जा  चका  हे

 462
 एकड़

 1408 गुजरात

 मध्य  प्रदेश  358  उपलब्ध  नहीं

 महाराष्ट्र  614  1674

 पजाब  20  137

 उत्तर  प्रदेश  1500  2000

 800 पश्चिम  बंगाल  उपलब्ध  नहीं
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 काश्तकारों  की  संख्या  जिस  क्षत्र  पर  भू स्वामित्व

 प्रदान  किया  जा  चुका है

 33 तेलंगना  202

 दिल्ली  4A 99  39

 24 हिमाचल  प्रदेश  28

 त्रिपुरा  12  14.

 सभी  राज्यों  में  लगान  के  नियमन  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 राजस्थान  और  संघीय  शासित  क्षेत्रों  अधिकतम  लगान

 उत्पादन  का  एक  चौथाई  या  इससे  भी  कम  निश्चित  गया  है  ।  पर्त  कतिपय  राज्यों

 लगान  में  विभिन्नता  है  ।  वह  कुल  उत्पादन  का  एक  तिहाई  से  लेकर  आधे  तक  है  ।

 जोत  की  अधिकतम  सीमा  :  ways  पंजाब  क्षत्र  को  अन्य  सब  राज्यों  ने

 अधिकतम  जोत  की  सीमा  निश्चित  करने  के  बारे  में  कानून  पास  कर  लिए  हैं  ।  way

 पंजाव  क्षत्र  में  राज्य  सरकार  को  अधिकार  है  कि  वह  अनुमित  सीमा  से  अधिक  भूमि  पर

 काश्तकारों  को  बसा  सकती  है  ।  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  जोत  की  अधिकतम  सीमा  लागु

 करने के  कारण  निम्न  राज्यों  में  20  लाख  एकड़  भूमि  अधिक  निकली  और  इसे

 क्षेत्र  घोषित  जा  चूका  है  या  उसपर  सरकार  द्वारा  अधिकार  कर  लिया  गया  है

 फालतू  भूमि

 असम  34.0

 जम्मू  तथा  कशमीर  450.0

 162.5 महाराष्ट्र

 मध्य  प्रदेश  59.1

 मद्रास  70

 पंजाब  568.  ठुक

 पश्चिम  बंगाल  7766

 उत्त र  प्रदेश  222.7

 जैसे-जैसे  कार्यान्वयन  का  काम  आगे  बढ़ेगा  वैसे  वेसे  और  भूमि  उपलब्ध  होने  लगेगी  |

 फालतू  जमीन  अलाभकर  जोतवालों  और  भूमिहीन  कृषकों  में  वितरित  की
 जा  रही  है  ।

 और  :  योजनाओं  में  भूमिसुधार  कार्यक्रमों  की  जो  रूपरेखा  दी  गई  है  उसका

 उद्देश्य  भूमि  सम्बन्धी  संरचना  के  कारण  कृषि  उत्पादन  बढ़ाने  में  आने  वाली  दिक्कतों

 को  दूर  करना  और  उच्च  स्तर  की  कुशलता  और  उत्पादकता  युक्त  कृषि  अर्थव्यवस्था  बनाने

 के  लिए
 कल अनु

 दशाएँ  प्रस्तुत  करने  में  सहायता  प्रदान  करना  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन

 मानक  एकड़ों  में  ।
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 को  शीघ्रता  से  पुरा  करने  के  राष्ट्रीय  विकास  परिषद  ने  1963  में  एक  समिति  गठित

 की  यह  समिति  राज्य  सरकारों  से  सलाह-मशवरा  जहाँ  कार्यक्रम

 पीछे  रह  गया  है  वहाँ  कार्यान्वयन  में  आने  वाली  कठिनाइयों  की  जाँच  कर  रही  है  |

 राज्यों  में  बिजली  को  कमी

 498.  श्री  लिंग  रेड्डी  :  श्री  प्रेम  ०  चक्रवातों  :

 क्या  सिचाई  और  fara  मन्त्री  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  सम्बन्धी  विवरण  के  सम्बन्ध

 में  जो  24  1966  को  सभा  पटल  पर  रखा  गया  था  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  राज्यों  में  बिजली  की  कमी  कहाँ  तक  दूर  कर  दी  गई  है  ;

 क्या  वहाँ  पर  जहाँ  वर्षा  न  होने  के  कारण  पन-बिजली  परियोजनाओं  के  असफल

 हो  जाने  की  संभावना  है  ताप  बिजली  परियोजनाएँ  लागू  करने  का  विचार  और

 क्या  बिजली  की  कमी  की  समस्या  को  हल  करने  के  लिए  ay  शक्ति  प्रयोग  करने

 का  भी  विचार  है  और  यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिंचाई  ओर  विद्युत  मंत्री  श्री  फखरुद्दीन  :

 बिजली  की  कमी  से  प्रभावित  विविध  राज्यों  की  वर्तमान  बिजली  स्थिति

 लिखित  है  :---

 (1)  झुन्ना  प्रदेश

 पन  बिजली  जलाशयों  में  जल  के  कम  स्तर  के  31-12-65  को  समस्त  राज्य  में

 बिजली  की  सप्लाई  में  30  प्रतिशत  कटौती  की  गई  थी  और  केवल  उन  माँगों  को  छोड़

 दिया  गया  था  जो  अत्यावश्यक  थीं  ।  चूंकि  1966  में  बिजली  की  स्थिति  और  बिगड़  गई

 इसलिए  23  1966  से  राज्य  के  11  जिलों  में  बिजली  की  सप्लाई  में  100  प्रतिशत

 कटौती  कर  दी  गई  और  वाटर  aaa  Tar  रोशनी  जैसे  आवश्यक  मांगों  को  इस  कटौती  से

 छोड़  दिया  गया  था  ।  बिजली  की  इस  काट  को  पूरी  तरह  से  लागू  नहीं  जाता

 और  पन  बिजली  जलाशयों  में  पानी  के  स्तर  के  आधार  पर  बिजली  की  वास्तविक  कटौती

 को  नियमित  जाता  है  ।  बाकी  9  जिलों  में  ag  काट  30  प्रतिशत  ही  रखी  गई

 मंच कुंड  जलाशय  की  जल  स्थिति  हाल  ही  में  सुधर  गई  है  और  यह  आशा  की  जाती  है

 कि  कुछ  ही  समय  में  बिजली  की  सप्लाई  पर  सब  पार्बान्द्यों  हटा  ली  जाएंगी  ।

 (2)  राजस्थान

 चम्बल  सेवा  क्षेत्र  में  15  प्रतिशत  से  60  प्रतिशत  तक  काट  की  जाती  है  और  भाखड़ा

 सेवा  क्षेत्र  में  10  प्रतिशत  से  30  प्रतिशतਂ  तक  ।

 (3)  मध्य  प्रदेश

 चम्बल  सेवा  क्षत्र  में  उद्योगों  के  लिए  20  प्रतिशत  की  काट  है  ।

 (4)  उड़ीसा  और  पंजाब
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 चूँकि  बिजली  सम्भरण  स्थितिਂ  सुधर  गई  बिजली  की  सप्लाई  में  कटौतियाँ  खत्म

 कर दी  गई  हैं

 पन  बिजली  को
 ताप  बिजली  से  सुदृढ़  करने  के  लिए  पन  बिजली

 प्रणालियों  द्वारा  सेवित  क्ष  त्रों  में  यथा  सम्भव  ताप  बिजली  केन्द्र  स्थापित  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विविध  राज्यों  और  क्षत्रों  में  बिजली  की  कुल  आवश्यकताओं  को  तथा  बिजली

 उत्पादन  की  अपेक्षित  लागत-व्यय  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  अणु  बिजली  केन्द्र  आयोजित  किये  गये

 निम्नलिखित  अणु  बिजली  केन्द्र  अभी  तक  स्वीकार  किए  गय ेहैं  और  कार्यान्वयन  के

 विविध  चरणों  में  है  :--

 (1)  महाराष्ट्र  में  तारापुर  अणु  बिजली  केन्द्र  (380  में  चालू  होने  की

 सम्भावना

 (2)  राजस्थान  में  राणा  प्रताप  सागर  में  1970-71  में  200  मैगावाट  का  चालू

 होना  और  उसके  बाद  पांचवी  योजना  के  शुरू  में  और  200  मेगावाट  का

 (3)  मद्रास  में  कल् पक् कम  योजना  के  शुरू  में  400  मेगावाट  के  चालू  होनेਂ  की

 सम्भावना है  )

 राज्य  द्वारा  नियतन  से  अधिक  धन  लिया  जाना

 499.  शो  किशन  पटनायक  :  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सीधी  :

 डा०  राम  मनोहर  लोहिया  श्री  दे०  पद  पुरी :
 श्री  दी०  चे  शर्मा  : श्री  मधु  लिमये  :

 श्री  :  श्री  जसवन्त :

 श्री  कोयला  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :

 थी  वासुदेवन  नायर  :  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 थी  रा०  बरुआ :  श्री  कुलेश्वर  मीना  :

 थ्री  राम  सहाय  पाण्ड्य :  श्रीमती  रेणुका  बड़कटकी  :

 थी  यशपाल सिंह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चालू  वित्तीय  ag  में  राज्यों  द्वारा  नियतन  से  अधिक  धन  निकाले  जाने  की

 स्थिति  में  सुधार  हुआ

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  नियतन  से  अधिक  रकम  लेने  में  कमी  करने  के  लिए  कोई

 सुझाव  दिए  और

 यदि  तो  कया  सुझाव  दिये  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  शी  water  से  इस  प्रश्न  पर  हाल  ही  में  राज्य  सरकारों

 के  मुख्य  मंत्रियों  को  बैठक  में  यह  मंत्रणा  दी  गई  थी  कि  बे  रिज  aa  से  नियतन  से  अधिक

 धन  न
 निकालने

 के  लिए  अपनी  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार  करने के
 लिए  निम्नलिखित

 उपाय  करें  :--
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 6  1888  लिखित  उत्तर

 (1)  राज्यों  को  अपने  सब  दायित्वों  को  ध्यान  में  रख  कर  अपने  आय-व्यस्कों  का  संतुलन

 करना  इस  उद्देश्य  की  प्रति  के  लिए  उन  अपने  संसाधनों  का  वास्तविकता

 के  आधार  पर  अवश्य  अनुमान  लगाना  चाहिए  तथा  वचन  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता

 सहित  अपने  संसाधनों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  अपने  व्यय  को  उतना  सीमित  रखना

 चाहिए  ।

 (2)  आय-व्यस्क  में  उल्लिखित  व्यय  के  अतिरिक्त  राज्यों  को  अपने  संसाधनों  का

 निश्चय  लिए  बिना  अतिरिक्त  व्यय  नहीं  करना  चाहिए  ।

 (3)  राज्यों  को  अपने  व्यय  कार्यक्रमों  का  पुनर्विलोकन  करना  चाहिए  तथा  यथा

 संभव  प्रशासनिक  तथा  पूंजी  व्यय  में  मितव्ययता  करने  के  उपाय  करने  चाहियें  ।

 राज्यों  सरकारों  से  अनुरोध  किया  गया  है  कि  वे  उपरोक्त  बातों  के  आधार  पर  विस्तृत

 कार्यवाही  करें  तथा  यह  आशा  की  जाती  है  कि  इसके  परिणामस्वरूप  fad  बैंक  से  अधिक

 धन  निकालने  की  स्थिति  में  सुघार  होगा  ।

 फरक्का  बांध  परियोजना

 500.  श्री  रघुनाथ  fag  :  ait  सुबोध  ह  सदा  :

 श्रीमती  रेणुका  राय  :  श्री यशपाल सिह  :

 डा०  म०  मो०  दास :  श्री  इन्द्रजीत  गुप्त  :

 श्री  प्र०  चल  बरुआ  श्री  दे०  द्०  पुरी  :

 श्री  भागवत  AT  आजाद  :  डा०  रानेन  सेन  :

 श्री  स०  लाਂ  त्रिवेदी :  श्री  वीनेन  wera  :

 श्री  स०  च०  सामन्त  :  श्री  सुरेन्द्रपाल  सिंह  :

 क्यां  सि  चाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  फरक्का  बांध  योजना
 का

 कायें  बहुत  धीमी  गति  से  हो  रहा

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 काम  में  तेजी  लाने  तथा  योजना  को  निर्धारित  कार्यक्रम  के  अनुसार  पूरा  करने  के

 लिये  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत a  मन्त्री  फखरुद्दीन  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 परियोजना  की  प्रगति  पर  निरन्तर  ध्यान  रखा  जा  रहा  जब  भी

 कठिनाइयां  और  बाधाएँ  सामने  आती  उनको दूर  करने के  लिए  उच्चतम स्तर  पर  उन  पर

 विचार  किया  जाता है  ।

 Operation  of  Indian  Vehicles  In  Nepal  Territory

 501,  Shri  Lahtan  Chaudhry  इ
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 Written  Answera  Sravana  6,  1888  (Saka)

 ——

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  state

 (a  )  whether  some  rules  have  been  framed  jointly  by  India  and  Nepal  for  the

 operation  of  Indian  vehicles  in  the  erea  of  Kosi  Barrage  or  Western  Kosi  Embankment

 which  lies  in  Nepal  territory  and  if  so,  the  nature  thereof  ;

 (b)  whether  it  is  a  fact  that  the  emoloyees  appinted  by  the  Government  of  Nepal
 are  harassing  persons  travelling  in  Indian  vehicles  in  the  pretext  of  checking  vehicles

 running  across  the  barrage  or  the  Western  embankment  area  and  sometimes  vehicles
 have  to  wait  for  hours;  and

 (c)  if  so,  the  measures  taken  to  remove  these  difficulties  ?

 Minister  for  Irrigation  and  Power  (Shri  Fakhruddin  Ahmed)  e .

 (a)  :  No  rules  have  been  framed,  Plying  of  vehicles  of  the  Project  authorities
 and  others  concerned  with  the  Project  work  in  Nepal]  is  permissible  under  the  agree-
 ment  of  1954  between  the  Government  of  India  and  the  Government  of  Nepal  on  the
 Kosi  Project,

 (b)  &  (6)  ६  Stray  cases  of  difficulties  have  come  to  the  notice  of  the  project
 administration,  Such  cases  are  brought  to  the  notico  of  the  Anchaladhish,  or  Liaison
 Ofticer  of  His  Majesty’s  Government  of  Nepal  or  the  Liaison  Officer  of  the  Bihar
 Government  at’  Kathmandu  for  appropriate  action,

 U.S.  Aid

 502  Shri  Sidheshwar  Prasad  ६

 Will  the  Mirister  of  Finance  be  pleased  to  refer  to  the  roply  given  to

 Unstarred  Quesvion  No,  5535  on  the  12th  May,  1966  and  state

 (2)  whether  Government  have  since  considered  the  said  statements  of  U.S
 Sona.ors  John  Kennedy  and  John  Cooper;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;  and

 (c)  the  amendments,  if  any,  made  in  the  current  year  in  the  Mutual  Security
 Act,  1954  and  the  Foreign  Aid  Act,  1961  ?

 The  Minister  of  Finance  (Shri  Sachindra  Chaudhuri)  :

 (a)  Government  is  not  aware  of  the  statements  of  Senators  John  Kennedy
 and  John  Cooper  referred  to  in  the

 question,
 (b)  Does  not  arise,

 (ec)  The  provisions  of  the  Mutual  Security  Act  of  1954  pertaining  to  technical
 and  economic  assistance  were  repealed  by  the  U.S,  Foreign  Assistance  Act.  or  1961.
 The  U,  Foreign  Assistance  Bil!  of  1966,  which  seeks  to  amend  certain  provisions
 of  the  ४,  Foreign  Assistance  Act  of  1961  has  not  yet  been  passed  by  the

 Congress  and  as  such  it  would  rot  be  possible  to  list  the  amendments  in  the  current

 year  to  this  Act,

 पूंजी  बाजार

 503,  श्री  दों  चं०  शर्मा  :  att  श्रीनारायण  दास  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  पूजी
 विनियोजन

 को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  हाल  में  उपाय  किये

 और

 उनका  क्या  परिणाम  निकला  है
 ?
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 28  1966  लिखित  उत्तर

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  :

 :  अधिक  महत्वपूर्ण  उपाय  ये  हैं  (i)  निवेशकों  के  पास  जो  बोनस  शेयर  हैं  उन

 पर  लगने  वाले  सांकेतिक  पूँजी  लाभ  कर  को  हटाना  (ii)  कम्पनियों  पर  12.5  प्रतिशत  की  दर  से

 लगने  वाले  बोनस  fata  कर  इशु  को  (iii)  कम्पनियों  चुकता

 सामान्य  पूँजी  के  10  प्रतिशत  तक  के  लाभांश  पर  7.5  प्रतिशत  की  दर  से  लगने  वाले  कर  से

 छूट  देना  (iv)  कम्पनियों  पर  लगने  वाले  अति कर  को  40  प्रतिशत  से  घटा  कर  35  प्रतिशत

 करना  (४)  वार्षिकी  जमा  के  लिए  छूट  की  सीमा  को  15,000  रुपये  से  बढ़ाकर  25,000  रुपये

 कर  देना  (vi)  तीन  और  उद्योगों  अर्थात्  चाय  अश्कबारी  कागज  और  छपाई  की  मशीनों

 के  उद्योगों  के  भी  कर  सम्बन्धी  विशेष  रियायतें  देना  ।

 इन  उपायों  के  प्रभाव  के  बारे  में  अभी  अनुमान  नहीं  लगाया  जा  सकता  |  लेकिन

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  रिजवी  बैंक  का  औद्योगिक  प्रतिभूतियों  के  परिवर्तनीय  लाभांश  का

 सूचक  जो  26  को  7%.1  बढ़  जुलाई  1966  को  80.6  (aeqrat) )

 हो  गया  |

 भारत  की  भुगतान  कों  सन्तुलन  स्थिति

 504.  श्री  ato  चं०  शर्मा :

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 इस  समय  भारत  की  भुगतान  की  सन्तुलन  स्थिति  क्या  और

 कमी  को  पूरा  करने  के  लिये  कया  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 चित्त  मन्त्रों  शैलेन्द्र  :

 :  भारत  की  शोधन-सन्तुलन  बैलेंस  आफ  सम्बन्धी  स्थिति  बराबर  कठिन

 बनी  हुई  है  ।  जबरदस्त  सुखा  पड़ने  के  जिसका  प्रभाव  निर्यात-प्रधान  फसलों  पर

 और  अधिक  अनाज  तथा  रासायनिक  खाद  का  आयात  करने  की  आवश्यकता  तथा  ऋण  चुकाने
 के  लिये  की  जाने  वाली  बढ़ती  हुई  अदाय गि यों  से  शोधन-सन्तुलन  पर  और  दबाव  पड़ा  है  |

 :  जेसा  कि  25  1966  को  संसद  में  पेश  किये  आधिक  समीक्षा के

 परिशिष्ट  में  बताया  गया  इस  कमी  को  पुरा  करने  के  लिए  जो  प्रयत्न  किये  गये  हैं  उनमें

 से  अधिक  महत्वपूर्ण  ये  हैं  :--

 (1)  6  1966  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मुद्रा  निधि  मॉनेटरी  से  18.75

 करोड़  डालर  की  निकासी ;

 (2)

 (3)  मित्र  देशों  से  और  अधिक  गैर-प्रायोजना  सहायता  प्राप्त  करने  के  और

 (4)  आयात  पर  निर्भर  रहना  कम  करने  और  निर्यात  को  बढ़ान ेके  उद्देश्य  से

 कृषि  और  औद्योगिक  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिये  करिये  गये  उपाय  |

 चलाई  doze  बेक

 505.  at  ईश्वर  रेड्डी  :

 6]



 Written  Answers  July  28,  1966

 क्या  faa a  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकारी  समापक  द्वारा  30  1966  सक चलाई  सेंट्रल  बैंक  लिमिटेड

 और  पेशगी  की  कितनी  रकम  वसूल  की  और

 ऋण  और  पेशगियों  की  रकम  शीघ्र  वसूल  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा

 रही है
 ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी )

 2.59  करोड़  रुपया  |

 परिसमापक  ने  सभी  बकाया  ऋणों  के  सम्बन्ध  में  बेकिंग  विनियम  न

 1949  की  धारा  45  घ  के  अधीन  दावे  दायर  कर  दिये  हैं  और  उसके  हक  में  डिग्रियां  हो  गयी

 हैं  ।  केरल  के  उच्च  न्यायालय  के  निदेशों  के  राजस्व  की  वसूली  सम्बन्धी  कार्यवाइयां  या

 दीवानी  अदालतों  में  डिग्रियों  की  रकम  वसूल  करने  के  सम्बन्ध  में  कार्रवाइयां  करके  परिसीमा

 पक  डिग्रियों  की  रकमों  और  साथ  ही  बक  के  परिसमापन  से  पहले  उसके  हक  में  दी  गयी

 डिग्रियों  की  रकमों  की  वसूली  के  लिए  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।

 भारत  सरकार  अलीगढ़  के  अधिकारियों  के  विरुद्ध  शिकायत

 506,  wt  इश्वर  teat

 क्या  आवास  तथा  नगरों  विकास  मंत्री  28  1966  के के  अतारांकित

 प्रश्न  संख्या  4627  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  बीच  जाँच  पुरी  हो  गई

 क्या  भारत  सरकार  अलीगढ़  के  कुछ  अधिकारियों के

 विरुद्ध  स
 सरकारी

 सम्पत्ति  के  दुरुपयोग  सम्बन्धी  शिकायतों  के  बारे  में  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 आवास  तथा  नगरीय-विकास  मन्त्री  घरों  मेहरा नद

 (=)  :  शिकायतों  की  तफ़तीश  अभी  पुरी  नहीं  हुई  फिर  अभी  तक

 जो  जाँच  की  गई  है  उसके  प्रबन्धक  तथा  दो  सहायक  प्रबन्धकों  को  अलीगढ़

 मुद्रणालय  से  स्थानान्तरित  कर  दिया  गया  है  तथा  उन्हें  चेतावनी  दे  दी  गयी  है  कि  अलीगढ़  में

 उनका  कार्य  सन्तोषजनक  नहीं  पाया  गया  ।  यह  कार्यवाई  ऐसी  अन्य  विभागीय  कार्यवाई  जो  कि

 जाँच  पुरी  होने  पर  आवश्यक  समझी  जायेगी  के  बगर  किसी  प्रतिकूल  प्रभाव  के  है  ।

 कोठागंडम  तापीय  बिलों  घर

 507.  aft  इंश्वर  रेडडी

 क्या  सिंचाई  और  विद्या  a  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  ने  आसान  प्रदेश  में  कोठागूंडम  तापीय  बिजली  घर  के  तीसरे  चरण  के

 सम्बन्ध  में  परियोजना  प्रतिवेदन  cat  VIS  द  1.0 ग  कर  लि
 लया
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 eee

 यदि  af,  तो
 उसकी  मुख्य  बातें  क्या

 इस  पर  कितना  खर्च

 क्या  इस  तापीय  बिजली  घर  के  तीसरे  चरण  का  कार्य  आरम्भ  हो  गया

 यदि  तो  इस  कार्य  में  तक  कितनी  प्रगति  हुई  और

 तीसरा  चरण  पूरा  होने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 सिंचाई  और  विद्या त  मन्त्रों  फखरुद्दीन  :

 इस  प्रस्ताव  को  तकनीकी  सलाहकार  समिति  ने  स्वीकार  कर  लिया  है  और  इस

 की  मंजूरी  की  इन्तजार  की  जा  रही  है  ।

 इस  स्कीम  में  180  मैगावाट  की  अतिरिक्त  क्षमता  के  संयंत्र  का  प्रतिष्ठापन

 परिकल्पित  है  ।

 )  19.65  करोड़  रुपये  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 लगभग  3  बर्ष ।

 Smuggled  Goods  seized  in  Bombay

 508  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  :  Shri  Raghunath  Singh  $

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  e e

 Will  the  Ministor  of  Finance  by  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  isa  fact  that  a  large  number  of  watchos  and  transistors  were
 seized  in  Bombay  on  the  17th  May,  1966  by  the  officials  of  the  Central  Excise  and
 Customs  Depart.  ments;

 (b)  if  80,  the  number  and  value  thereof;  and

 (c)  the  action  being  taken  by  Government  in  this  rogard  ?

 ry a The  Minister  of  Finance  (Shri  Sachindra  Chaudhuri)

 (a)  &  (b)  On  17th  May,  1966  the  officers  of  the  Bombsy  Central  Excise

 Collectorate  seized  24  pieces  of  transistors  worth  about  Rs.  12,000/-  along  with  other

 goods  such  as  cloves,  cinnamons,  autoradios,  sunglasses,  razor  blades  and  lighter
 flinta  valued  at  about  Bs,  2,08,  000/-,  Yrom  a  cruck  on  the  Panve]-Uran  Roaa  about  40

 miles  from  Bombay,  The  truck  was  also  seized,  No  watches  were  seized,

 (c)  Three  persons  were  arrested  and  subsequently  released  on  bail.  Investiga-
 tions  are  in  progress,

 Seminar  on  Juvenile  Delinquency

 609.  Shri  Vishwa  Nath  Pandey  ;

 Will  the  Minister  of  Planning  and  Social]  Welfare  be  pleased  to  rofer  to  the  reply
 given  to  Unstarred  Question  No,  2421  or,  the  18th  March,  1966  and  state  :

 (a)  whether  Government  have  received  the  recommendations  of  the  seminar
 which  was  held  from  the  25th  to  27th  November,  1965  on  Juvenile  Delinquency;

 (b)  if  so,  the  reaction  of  Government  thereto;  and
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 (c)  if  the  replyto  part  (a)  above  be  in  the  negative,  when  they  are  likely  to
 be  submitted  to  Government  ?

 Deputy  Minister  in  the  Department  of  Social  Welfare  (Smt.  Chandra  sekhar):

 (a)  to  (¢)  :  The  Inter-Departmental  Dccumentation  Committee  set  up  for
 the  purpose  submitted  a  report  on  tke  Seminar  recently.  The  report  contains  far

 reaching  recommendations  covering  the  field  of  education,  police  organisation  and  socia)
 defence  approach  in  so  fer  as  they  concern  the  problem  of  juveniie  delinquency,
 The  recommondations  wili  be  considered  by  the  Departments  concerned  and  decisions
 taken  on  them  in  due  course,

 उत्तर  प्रदेश  में  डाकघरों  के  माध्यम  से  जीवन  बोला  निगम  के  प्रीमियम  का  संग्रह

 510,  श्री  विश्वनाथ  पाण्ड्य  :

 क्या  चित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  उत्तर  प्रदेश  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 डाकघरों  के  माध्यम  से  जीवन  बीमा  निगम  का  प्रीमियम  इकट्ठा  करने  की  एक  योजना  डाक  तथा

 तार  महा-निदेशक  के  सहयोग  से  लागु  की  गयी  और

 यदि  तो  कब  से  ?

 वित्त  मन्त्री  चान्द्र  :

 जी  हाँ  ।

 1-5-1966

 मेंदा  नदी  परियोजना  संबंधी  खोसला  समिति  का  प्रतिवेदन

 SIL.  श्री  विश्वनाथ  पाण्डेय  :  श्री  किशत  पटनायक  क े

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  श्री  कोयला  वैकेया  :

 श्री  हेम  बरुआ  श्री  प्नठ  Yo

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  श्री  लिंग  रेड्डी  :

 श्री  नाथ  पाई  :  श्री  राम  चन्द्र  इलाका  :

 श्री  राम  रख  यादव  श्री  कुलेश्वर  मोना  :

 थी  जसवन्त  मेहता  श्री  मे०  क७  कुमारन  :

 श्री  साधु  लिमये  :  श्री  कार  लाल  बरुआ  :

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मन्त्री  12  1966  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  1655  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 निंदा  नदी  परियोजना  सम्बन्धी  खोसला  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  की

 कार्यान्विति  के  लिए  सरकार  ने  और  क्या  कार्यवाही  की

 कया  इस  बारे  में  कोई  अन्तिम  facia  किया  जा  चुका  और

 यदि  तो  अन्तिम  निर्णय  कब  तक  किया  जायेगा  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  (  श्री  फजरुद्दीन  अहमद  )  :

 हाल  ही  में  सम्बद्ध  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रियों  से  अलग-अलग  विचार  विमश  किया
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 गया  था  ।  तकनीकी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिए  दिल्ली
 में  19

 जून
 से  22  जुलाई  1966

 तक  सम्बद्ध  राज्यों  के  अधिकारियों  की  एक  संयुक्त  बैठक  भी  हुई  थी  ।  सरकारी  स्तर  पर  और

 बातचीत  चल  रही  है  ।

 अभी  नहीं  ।

 सम्बद्ध  राज्यों  के  मुख्य  मन्त्रियों  की  एक  संयुक्त  बैठक  शीघ्र  ही  रखने  का

 विचार है  ।

 ग्रेट  fata  में  लागू  चयमात्सक  रोज़गार  क

 512.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंधवी

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  सरकार  ने  प्रेट  ब्रिटेन  में  लागु  चयनात्मक  रोजगार  कर
 के  बारे  में  अध्ययन

 किया  है  और  कहा  है  कि  वह  निर्यात  पे  रोल  कर  तथा  सामान्य  बिक्री  कर  जैसे  तीन

 बड़  कर  सुधारों  एक  में  मिला  दिया  जायेगा

 यदि  तो  कया  सरकार  ने  भारतीय  पृष्ठभूमि  में  इस  प्रणाली  के  परिणामों  पर

 विचार  किया  और

 इस  प्रणाली  का  किस  स्तर  पर  अध्ययन  किया  गया  है  और  उसके  क्या  मुख्य

 निष्कर्ष  निकले  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्री  water

 से  वित्त  .  मन्त्रालय  के  एकक  द्वारा  इस  बारे  में  जाँच

 की  गयी  है  ।  ब्रिटेन  ने  यह  मजदूरों  की  आम  कमी  होने  और  मजदूरों  को  प्राथमिकता

 प्राप्त  क्षेत्रों  में  जाकर  काम  करने  के  लिए  प्रोत्साहन  देने  की  आवश्यकता  के  कारण  उठाया  है  ।

 भारत  में  जो  परिस्थितियाँ  हैं  उनमें  यह  उपाय  उपयोगी  सिद्ध  नहीं  क्योंकि  इस  देश  के

 सामने  तो  बेरोजगारी  और  अपूर्ण  रोजगार  को  दूर  करने  की  समस्या  है  ।

 सुनील  ट्रस्ट

 513.  डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  श्र  ६" हैप  हूँ  बरुआ

 कया  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  धन  बचाने  उसे  पूँजी  के  रूप  में  लगाने  की  आदत  को  लोकप्रिय  बनाने  के

 लिए  युनिट  ट्रस्ट  ने  एक  पुर विनियोजन  योजना  निकाली  और

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  बौर  उससे  क्या-क्या  लाभ  होने

 की  संभावनाएं  हैं
 ?

 वित्त  मन्त्री  (at  शैलेन्द्र  चौधरी

 जी

 निवेश पुर्नानवेश  योजना  के  द्वारा  यूनिटों के  मौजूदा  मालिकों  के  लि

 की  सुविधा  की  व्यवस्था  की  गयी  जिसके  अनुसार  वे  अपने
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 द

 मौजूदा  यूनिटों  से  होने  वाली  आमदनी  10  रुपया  प्रति  यूनिट  के  सम-मूल्य  पर  और  अधिक

 यूनिट  प्राप्त  फिर  से  निवेश  कर  सकते  हैं  ।  इस  योजना  के  यूनिटों  के  मालिकों  को

 कुछ  वर्षों  में  अपनी  पूंजी  बढ़ाने  की  सुविधा  दी  गई  है  ।

 राजस्थान  के  ग्रामीण  क्षत्रों  में  पानी  का  सम् भरण

 514,  Sto  लक्ष्मीमत्ल  सिंघवी  :  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगी  कि

 कया यह  सच  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  वह  राजस्थान  की  ग्रामीण  जल

 संभरण  योजनाओं  के  लिये  नियत  राशि  को  बहुत  कम  कर  दिया  और

 यदि  तो  चालू  ag  सहित  पिछले  तीन  वर्षों  के  आंकड़े  क्या  हैं  तथा  नियत

 राशि  को  कम  करने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  नायर  )

 जी  नहीं  ।

 राज्य  सरकार  ने  1966-67  की  वार्षिक  योजना  में  ग्राम  जल  पूर्ति  योजनओं  के

 लिये  40  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  का  सुझाव  दिया  था  और  इसे  योजना  आयोग  ने  स्वीकार  भी

 कर  लिया  था  ।  तथापि  राज्य  सरकार  ने  इस  उद्देश्य  के  लिए  अपने  चाल  बजट  में  केवल  30

 लाख  रुपयों  की  व्यवस्था  की  है  ।  उनकी  ग्राम  जल  पूति  योजनाओं  के  लिये  चाल  वित्तीय  वर्ष  में

 अतिरिक्त  राशि  के  नियतन  सम्बन्धी  उनकी  प्रार्थना  विचाराधीन  है  ।

 1964-65  में  राजस्थान  की  ग्राम  जलपूर्ति  योजनाओं  के  लिये  20  लाख  रुपये

 की  बजट  व्यवस्था  थी  ।  अभी  पुरा  होने  वाले  भारी  काम  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  बाद  में  इस्

 राशि  को  बढ़ा  कर  83  लाख  रुपये  कर  दिया  गया  ।  इसी  शंकर  1965-66  में  राजस्थान  की

 प्राम  जल पूति  योजनाओं  के  लिए  जहाँ  पहले  40  लाख  रुपये  की  बजट  व्यवस्था  की  गई  थी  उसे

 बढ़ा  कर  बाद  में  66  लाख  रुपये  कर
 दिया

 गया
 ।

 राष्ट्रीय  जलपूर्ति  एवं  सफाई  कार्यक्रम  एक  केन्द्र  सहायिका  योजना  है  जिसके  लिए

 श्यक  व्यवस्था  राज्य  योजना  में  करनी  पड़ती  है  ।  ग्राम  जल पूति  योजनाओं  के  लिए  उपयुक्त

 व्यवस्था  अपनी  योजना  में  करना  प्रथमतया  राज्य  सरकारों  की  ही  जिम्मेदारी  है  ।  राज्य

 सरकारों  को  केन्द्रीय  सहायता  50  प्रतिश्त  अनुदान  के  रूप  में  दी  जाती  है  ।

 राजस्थान  में  बिजली  की  कमी

 515:  डा०  लक्ष् मो मल्ल  सिंघवी :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  विशेष  रूप  से  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते

 हुए  कि  राजस्थान  में  बिजली  की  भारी  कमी  राहत  तथा  सहायता  देने  के  लिए  कोई  कार्यवाही

 की  है  ; और

 क्या  सरकार  का  विचार  एक  ऐसा  जिसमें  केन्द्रीय  सहायता  तथा
 बिजली

 की  कमी  को  दूर  करने  की  संभावना  का  ब्यौरा  दिया  हुआ  सभा  पटल  पर  रखने  का  है  ?
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 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  फखरुद्दीन

 :  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  राजस्थान  में  बिजली  की  भयंकर  कमी

 रही  राज्य  में  बिजली  की  इस  कमी  को  दूर  करने  के  लिए  निम्नलिखित  कार्यवाही  की

 गई  थी

 (1)  भाखड़ा  नंगल  प्रणाली  से  जयपुर-अजमेर  क्षेत्र  तक  बिजली  पहुँचाने  के  लिये

 1965  में  रतनगढ़  से  जयपुर  तक  एक  132  के ०
 वी०  सिंगल  सकी

 ट्रांसमिशन  लाईन  बनाई  गई  थी  और  उसमें  बिजली  छोड़ी  गई  थी  ।

 (2)  6.  3  मैगावाट  की  कुल  क्षमता  के  डीजल  उत्पादन  संयंत्रों  को  प्राप्त  कर

 fa  किया  गया  था  |

 (3)  अजमेर  और  उदयपुर  में  निजी  लाइसैन्सदारों  को  कहा  गया  था  कि  वे  अपने  उन

 स्थानीय  डीजल  केन्द्रों  से  बिजली  उत्पन्न  करें  जिनको  पहले  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।

 (4)  मद्रास  से  10  मैगावाट  की  क्षमता  वाला  एक  गैस  टर्बाईन  सैट  खरीदा  गया  और

 उसे  में  लगा  गया  ।

 राजस्थान  में  बिजली  की  सप्लाई  स्थिति  में  1966-67  के  दौरान  स्थिति  के  निम्नलिखित

 के  कारण  सुधर  जाने  की  सम्भावना  है  --

 (1)  गांधी  सागर  जलाशय  में  पानी  के  अंतः प्रवाह  में  सम्भावी  बृद्धि

 (2)  ard  1967  के  लगभग  सतपुरा  ताप  केन्द्र  के  प्रथम  यूनिट  (  62.5  मैगावाट  )  से

 बिजली  के  राजस्थान  के  अंश  की  उपलब्धता  |

 जहाँ  तक  वित्तीय  सहायता  का  सम्बन्ध  भारत  सरकार  ने  उपर्युक्त  10  मैगावाट  के

 गैस  टर्बाइन  सैट  को  खरीदने  और  लगाने  के  खर्च  को  पुरा  करने  के  लिए  50  लाख  रुपये

 का  ऋण  स्वीकार  किया  था  |

 पारेषण  पथों  के  निर्माण  के  लिए  200  लाख  रुपये  की  सहायतार्थ  राजस्थान  सरकार  के

 एक  और  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ।

 चेलियार  A  सिचाई  योजना

 516,  श्र  मुहम्मद  कोया  :

 क्या  सिचाई  और  बिंद्रा  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  चेलियार  नदी  में  कोई  सिचाई  योजनाएं  आरम्भ  करने  के  लिए

 कोई  कार्यवाही  की  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  फल वरु द्दीन

 तथा  :  केरल  सरकार ने
 चेलियार  नदी  पर  बेपोर  ger  अथवा  चेलियार

 झा  सिचाई  योजना  का  अनुसन्धान  कार्य  किया है
 ।  इस  स्कीम  में  एरीकोडा  ग्राम  में  चेलियार
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 निट

 नदी  पर  एक  बराज  का  निर्माण  तथा  बेसिन  में  लगभग  14000  एकड़  क्षेत्र  को  सिचाई  लाभ

 पहुँचाने  के  लिये  वाम  तथा  दक्षिण  तटों  पर  दो  नहरों  द्वारा  जल  का  व्यपव्तेन  कायें  सम्मिलित

 इस  स्कीम  से  मत्स्यपालन  मनोरंजन  इत्यादि  अन्य  लाभ  होंगे  ।  इस  स्कीम

 की  अनुमित  लागत  लगभग  350  लाख  रुपये  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 चलियार नदो  के  पानों  का  दूषित हो  जाना

 517.
 sit  मुहम्मद  कोया  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  केरल  में  चलियार  नदी  के  दोनों  ओर  रह  रहे  लोग  विभिन्न

 रोगों  से  पीड़ित  हैं  क्योंकि  उस  नदी  का  जल  दुषित  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  उस  क्षेत्र  में  महामारी  न  इसके  लिए  स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  ने

 क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 यद्यपि  समाचारपत्रों  में  इस  सम्बन्ध  में  गया  परन्तु  केरल  सरकार  की

 ऐसी  कोई  शिकायत  प्राप्त  होने  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 महामारी  फैलने  को  रोकने  के  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  गये  हैं  :

 (1)  ग्राम्य  जल  सम्भरण  योजना
 के

 अंतगर्त  मावोर  गाँव  के  जो  कि  नदी  के

 दास  ओर  एक  योजना  मन्जूर  की  गई  है  ।

 (2)  नदी  की  बाई  ओर  रहने  वाले  लोगों  के  लिए  एक  अन्य  योजना  राज्य  सरकार  के

 विचाराधीन  है  ।

 (3)  उस  कारखाने  को  जिसके  कारण  पानी  दूषित  होता  है  यह  निदेश  दिया  गया  है

 कि  वह  अपनी  गन्दगी  को  पानी  बहाने  से  पहले  ठीक  प्रकार  साफ  कर  लें  ।

 कोरिया  सिचाई  परियोजना

 518,  थों  मुहम्मद  कोया  :

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  कोट्टायम  परियोजना  के  बारे  में  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर

 लिया  और

 क्या  खाद्यान्न  की  मौजूदा  कमी  को  देखते  हुए  सरकार  ने  इस  परियोजना  का

 निर्माण  शीघ्र  पुरा  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही  की  है  ।

 सिखाएं  और  विद्युत  मन्त्री  फजरुद्दीन  :

 तथा  :  कोट्रायी  सिंचाई  परियोजना  नाम  की  कोई  स्कीम  केरल  सरकार  के

 विचाराधीन  नहीं  है  ।
 किन्तु  तै नूर  कोट्टायम  नहर  में  :  नमक  के  प्रवेश  को  रोकने  के  लिये  एक

 नियामक  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  हैं  |
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 mee

 अल्प  आय  aw  में  आवास  किराया

 519,  श्री  यशपाल  fag  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  बिकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बड़े  शहरों  में  लिये  जाने  वाले  बहुत  ही  ऊँचे  किराये  को  ध्यान  में  रखते  हुए  क्या

 भारत  सरकार  का  विचार  अल्प  आय  ad  से  लिये  जाने  वाले  आवास  किराये  को  नियमित

 करने  के  लिये  कोई  विधान  प्रस्तुत  करने  का  और

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 निर्माण  ,  आवास  तथा  नगरीय-विकास  मंत्रों  मेहरचन्द  :

 और  (@)  यह  ऐसा  मामला  है  जिसका  सम्बन्ध  राज्य  सरकारों  से  है  जिनके  कि

 अपने  किराया  नियन्त्रण  कानून  हैं  ।  जहाँ  तक  दिल्ली  के  संघ  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  किराये  का

 नियतन  दिल्ली  रपट  पट्रोल  1958  के  अंतगर्त  पहले  ही  भा  चुका  है  |

 भूमि  के  बेचने  से  मुनाफा  खोरों

 520.  श्री  बैरियर  :

 कया  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  12  1966 के  तारांकित  प्रश्न

 संख्या  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  शहरी  क्षत्रों  में  भूमि  के  बेचने  से  होने  वाली  मुनाफाखोरी  को  रोकने  के

 लिये  विधान  बनाने  के  सम्बन्ध  में  इस  बीच  कोई  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  कैसा  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 आवास  तथा  नगरों-विकास  म  त्रों  (st  मेहरचन्द  :

 और  पश्चिमी  महाराष्ट्र  तथा  पंजाब  सरकार  के  मंत्रियों  तथा

 केन्द्रीय  सरकार  के  उच्च  अधिकारियों  की  समिति  ने  शहरी  भूमि  नीति  की  जाँच  की  ।  समिति  ने

 अन्य  बातों  के  साथ-साथ  नियन्त्रण  से  सम्बन्धित  वर्तमान  विनियम  तथा  भूमि  के

 प्रत्येक  राज्य  सरकार  द्वारा  नगर  आयोजन  कानून  के  राजपथों

 के  साथ-साथ  जीवन  डवलपमेंट  के  नियन्त्रण  के  लिये  विधान  के  पास  किये  जाने  तथा  शहरी

 क्षेत्रों  मे ंएक  बहुत  अधिक  भूमि  के  अधिग्रहण  में  संशोधन  की  सिफ़ारिश  की  है  ।  आवश्यक

 कार्यवाही  के  लिए  रिपोर्ट  की  प्रतिलिपियाँ  राज्य  सरकारों  को  भेज  दी  गयी

 मन्दिरों  में  सोना

 521,  att  बैरियर  :

 वया  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  विभिन्न  मन्दिरों  में  सोने  की  अनुमानित  मात्रा  कितनी  और

 इस  सोने  में  से  अब  तक  कितना  सोना  मन्दिरों  ने  स्वर्ण  बांडों  में  लगाया  है  ?

 वित्त  मंत्री  |  सचिन्द्र  चोरों  )  :

 और  भारत  रक्षा  1962  के पहिया  नूर  खण्ड  XII  क  के  सोने  के
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 लाएएएएएॉडीट  —

 बारे  में  की  गयी  सभी  घोषणायें  गोपनीय  रखी  जानी  होती  हैं  ।  प्रासंगिक  नियम  126  ओ  (1)

 का  उद्धरण  सूचनाएं  नीचे  दिया  जा  रहा  है  ।  [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टी

 6536/66  इसी  प्रकार  स्वर्ण  ares  योजना  के  अन्तर्गत  उन  व्यक्तियों  तथा  उन  मन्दिरों  का

 भी  परिचय  गोपनीय  रखना  होता  है  जो  इस  योजना  के  अंतगर्त  स्वर्ण  बॉन्ड  लेते  हैं  ।  अतएव

 खेद  है  कि  माँगी  गई  सुचना  देना  सम्भव  नहीं  है  ।

 दक्षिणी  बिजली  fas

 522.  हों  बैरियर  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  करेंगे  कि
 :

 घ  में
 प्ले

 दक्षिणी  बिजली  ग्रिड  स्थापित  करने  के  सम्बन  अब  तक  कितनी
 प्रगति  हुई

 है  ;  और

 इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  कितना  धन  व्यय  किया  गया  है  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रों  फखरुद्दीन  अहमद )

 दक्षिणी  बिजली  ग्रिड  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  पहला  कदम  पह  उठाया  गया  कि

 मद्रास  और  मद्रास  और  केरल  तथा  मद्रास  और  आनन  के  बीच  220  के ०  ato  और  मैसूर
 ब  केरल  के  बीच  110  Fo  वी०  की  लाइनों  को  लगाने  का  एक  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  जिससे

 एक  राज्य  से  दूसरे  राज्य  को  बिजली  भेजने  में  सुविधा  होगी
 ।  मद्रास  और  मैसूर  के  बीच  की

 लाइन  पहले  से  ही  पुरी  हो  चुकी  है  और  मैसूर  से  मद्रात्त  को  बिजली  सप्लाई  हो  रही है  ।

 केरल  और  मैसूर  के  बीच  लाइन  पूर्ण  हो  चुकी  है  और  इसे  जीत  करके  इसका  परीक्षण  भी

 कर  लिया  गया  मद्रास  और  केरल  तथा  मद्रास  और  aTeey  प्रदेश  के  बीच  लाइनें  निर्माण

 के  विविध  चरणों  में  हैं  और
 लगभग  1966  के  अन्त  तक  और  1966  के  मध्य  TH  क्रमशः  उनके

 पण  हो  जाने  की  आशा  है  ।  ~

 अब  तक  व्यय  किया  गया  धन  लगभग  280  लाख  रुपये  है  ।

 केरल  में  ताप  बिजली  परियोजना

 523.  sit  लिंग  रेड्डी  :  श्री  प्०  0.0  चक्रवर्ती :

 वॉरियर  थी  अ०  व०  राघवन  :

 कया  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  एक  ताप  बिजली  घर  स्थापित  करने  के
 प्रस्ताव

 के  बारे  में  सरकार
 ने  कोई  कार्यवाही  की

 यदि  तो  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  क्या  और

 यह  ताप  बिजली  घर  कब  तक  चालू  हो  जायेगा  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  (att  फखरुद्दीन
 :

 af
 ्य योजना  अ  ml  areata  x

 Riad  से  30  मैगावाट  की  क्षमता  के  ताप  बिजली  घर  को
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 स्वीकार  कर  लिया  है  ।  इस  बिजली  केन्द्र  के  लिये  एर्नाकुलम  के  निकट  एक  स्थान  aa  लिया

 गया  हुआ  है  ।  संयंत्र  और  सामान  की  विशिष्टियों  को  तैयारਂ  किया  जा  रहा  है  |

 यह  संयन्त्र  3  से  32  वर्ष  की  अवधि  में  चाल  हो  ऐसी  सम्भावना  है  ।

 मजदूरों  के  लिए  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरों

 524.  श्री  बैरियर

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (a)  क्या  योजना  आयोग  के  श्रम  सम्बन्धी  पेनल  ने  सिफारिश  की  के  .  मजदूरों  के

 लिए  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजरी  निर्धारित  करने  के  लिये  विधान  बनाया  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  ने  क्या  fata  किया  है
 ?

 योजना  तथा  कल्याण  मंत्री  अशोक

 और  मजदूरी  नीति  सम्बन्धी  अध्ययन  दल  के  कई  सदस्यों  और  योजना  आयोग

 के  श्रम  सम्बन्धी  पैनल  द्वारा  गठित  सात  अध्ययन  दलों  के  अध्यक्षों  ने  राष्ट्रीय  न्यूनतम  मजदूरी

 की  आवश्यकता  पर  बल  दिया  था  ।  चौथी  योजना
 के

 लिए  श्रम  नीति  निर्धारित  करते

 समय  इस  सुझाव  को  ध्यान  में  रखा  जायेगा  |

 सरकार  द्वारा  लिये  जाने  वाले  ऋणों  परे  कानूनी  atar

 528.  श्री  भागवत  भा  आजाद  श्री  वॉरियर

 श्री  म०  लाठ  त्रिवेदी  थों  सुबोध  हंसना

 किस  चे  सामान्य  श्री  यशपाल  सिह

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार
 का

 विचार  सरकार  द्वारा  लिये  गये  ऋणों  की  सीमा  को  कानूनी

 रूप  से  निर्धारित  करने  का  है

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  विचार  विधान  प्रस्तुत  करने  का

 और

 यदि  तो  कब  ?

 वित्त  मन्त्री  (ait  सचिन्द्र  चोरों  ):  सरकार  ऋण  लिये  जाने  की  सांविधिक

 सीमा  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  की  मौकों  पर  जांच  की  जा  चकी  है  ।  निम्नलिखित  -  कारणों

 सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कानून  बनाना  आवश्यक  या  उचित  नहीं  समझा  |

 (1)  के  अनुच्छेद  292  के  इस  प्रकार  का  कानून  बनाने  के  लिए

 अनुमति  बाध्यता  नहीं  ।

 (2)  सरकार  द्वारा  देश  के  इन्दर  और  बाहर
 से  जो

 ऋण  लिया  जाता  वह  श्रायोजना
 में

 परिकल्पित
 स्थूल

 सीमाओं  के  श्रादर  कौर  बजट  में  रखे  गये  वारिक  लक्ष्यों  के  अनुसार

 लिया  जाता  है  ।  आयोजना  कौर
 वाचिक  बजट  सम्बन्धी  बहसों

 द्वारा  संसद  ऋण  लेने  पर

 पर्याप्त  नियंत्रण  रखती  है  ।

 3)  यदि  कानून  द्वारा  कोई  सीमा  निर्धारित  की  तो  वह  काफी  ऊंची  रखनी  पड़ेगी  ।  ऊंची

 रा
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 सीमा  रखने  से  कोई  वास्तविक  रोक  नहीं  लगायी  जा  सकेगी  कौर  सीमा  कम  रखना

 भ्र व्यावहारिक  होगा  कौर  उसके  कारण  कानून  में  बार-बार  संशोधन  करने  पड़ गे  |

 (4)  व्यावहारिक  कारणों  विदेशों  से  लिये  जाने  वाले  ऋणों  ait  देश  क  इन्दर  रिजर्व

 से  लिये  जाने  वाले  ऋणों  इस  किस्म  के  किलो  भी  कानून के  क्षत्र से  बाहर

 रखना  पड़ेगा  ।  यदि  इन  ऋणों  को  छोड़  दिया  तो  बाकी  ऋणों  (MATa  बाजार

 से  लिये  जाने  वाले  के  लिये  संसद  की  मंजरी  लिये  जाने  का  कोई  विशेष  महत्व

 नहीं  होगा ।

 (5)  चूंकि  भारत  की  समेकित  निधि  उस  प्रकार  के  व्यय  के  रूप  में  निकलने  वाली  रकम

 जिसको  वित्त-व्यवस्था  ऋणों  के  जरिये  किये  जाने  का  विचार  संसद  विनियोग

 सम्बन्धी  कानून  बनाकर  पुरी  तरह  से  नियंत्रण  रखती  इसलिए  ऋणों  की  सांविधिक

 सीमा  निर्धारित  करने  से  अतिरिक्त  संसदीय  संरक्षण  की  व्यवस्था  न  हो  बल्कि

 स्थिति  के  अनुसार  फेर-बदल  करने  की  जो  गुंजाइश  इस  समय  इससे  वह  भी  कम

 हो  जायेगा  ।

 शर  ये  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होते  ।

 T.B.  patients  in  Delhi.

 529,  Shri  Naval  Prabhakar  |.

 Will  the  Minister  of  Health  and  Famiiy  Planning  be  pleased to  state

 (  )  the  number  of  T.B.  patients  registered  in  various  hospitals  in  Delhi  and

 their  number  as  on  the  3lst  March,  1966;

 (b  )  the  number  of  those  out  of  them  who  wero  given  financial  assistance;  and

 (  ९  )  the  number  of  those  for  whom  heds  were  provided  jn  hospitals  as  on  318

 March,  1966  ?

 Minister  of  Health  and  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar  )  e

 (a)  16891,

 (  ४  )  307.

 (  ७  1506.
 Menta]  Hospital  at  Shahdara.

 530,  Shri  Naval  Prabhakar  $

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a  )  whether  the  Mental  Hospitxl  at  Shahdara  (  Delhi  )  has  started  functioning;

 (  b  )  ifso,  the  number  of  beds  provided  in  this  hospital  for  patients  ;  and

 (  )  the  details  regarding  the  provisions  for  their  treatment  ?

 Minister  for  Health  and  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar  )  :

 (  )  Not  yet,  But  iu  is  hoped  to  commission  it  within  this  year.

 (७  )  and  (c).  It  it  proposed  to  stars  with  116  beds  and  to  provide  all  modern

 methods  of  treatment.

 अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  आदिम  जातियों  को  छात्रवृत्तियाँ

 531.  श्री  दलजीत  fag  श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  अनुसूचित
 जातियों

 तथा  अनुसूचित
 ख़ादिम  जातियों

 के  लिये

 भारतीय  छात्रवृत्तियाँ  सभी  राज्यों  में  अन्तिम  परीक्षा  के  बाद  एक  वर्ष  समाप्त  होने  पर  दी  जाती  है
 ;
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 (a)  क्या  यह  भी  सच  है  कि  1964.65  कौर  1965-66  में  पंजाब  में  विश्वविद्यालय  की

 दा
 yu  ब

 ज
 as  सनौर परोक्ष  के  बाद  भी  ऐसी  कोई  छात्रवृत्ति  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  (  श्रीमती  चन्द्रशेखर )  :

 नहीं  ।

 तथा  :  1964-65  तथा  1965-66  के  दौरान  छात्रवृत्तियों  का  वितरण  न  किये

 जाने  के  बारे  में  wa  तक  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  तो  अपेक्षित  सुचना  राज्य  सरकार

 से  माँगी  गई  है  तथा  प्राप्त  होने  पर  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 पंजाब  में  गावों  में  बिजली  लगाना

 532,  श्री  दलजीत  सिंह  :  श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 कया  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  ae  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  ag  सच  है  कि  पंजाब  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  star  की  है  कि  1966-

 1967  में  गांवों  में  बिजली  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  एक  विशेष  ऋणी  दिया  जाय  ;

 यदि  तो  उसका
 ब्यौरा  कया

 रोक

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :

 नहीं  ।

 तथा  :
 wer  नहीं  उठता

 |

 पिछड़े  और  पहाड़ी  क्षत्रों  का  विकास -

 533.  शो  दल  जीत  सिह  :  श्रीमती  साबित्री  निगम  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पिछड़े श्र  पहाड़ी  क्षेत्रों
 के  विकास

 के
 लिये  पंजाब  सरकार  को

 1965-66  कौर

 1966-67  में  अब  तक  कितनी  राशि  दी  गई  ;

 उक्त
 अवधि

 में  राज्य  द्वारा  किस  प्रकार  उक्त  राशि  ्  की

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक  :

 और  राज्य
 की  सालाना  योजना में  पहाड़ी  पन्नों  a  स्पिति

 के  लिए  1965-66  शौर  1966-67  के  दौरान  5.63  करोड़  रुपये  तथा  5.36  करोड़  रुपये

 की  पृथक  से  व्यवस्था
 की

 गई  है
 ।

 विकास  की
 मद

 के  व्यय-व्यवस्था  शती हुए  एक  विवरण

 सभा  पटल  प्रस्तुत  है  ।  पुस्तकालय  में  रखा  गया  |  देखिये  संख्या  एल  टी  6577/66  राज्यों  की

 योजनाकारों  में  पिछड़े  क्षेत्रों  के  लिए  पृथक  से  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  जाती  है  ।
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 व्यापारी  फर्मों  को  विदेशी  मुद्रा

 534.  श्री  स०  चल  सामान्य  :  श्री  स०  ला०  द्विवेदी  :

 श्री  भागवत  भा  आजाद  :  थी  सुबोध  हन् सदा  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  वित्तीय  वर्ष  में  जनवरी  से  1966  तक  विभिन्न  व्यापारी  फर्मों  के

 पतियों  को  विदेशों  में  करने  तथा  उनके  द्वारा  किये  गये  सभी  किस्म  के  खर्चों  के  लिये  कितनी

 विदेशी  मुद्रा  मंजूर  की

 चालू  वित्तीय वर्ष  में  उपरोक्त  प्रयोजनों के  लिए  कितनी  विदेशी  मुद्रा  निर्धारित  की

 गई  है  कौर  श्रीफल-जुन  1966 तक  की  प्रथम  तिमाही  में  इसमें से  कितनी  धनराशि  खर्चे हो  चुकी

 सनौर

 क्या  इस  बारे  में  कोई  कटौती  लागू  की  गई  है  यदि  तो  वे  क्या  है  ate  किन

 कारणों  से  उन्हें  लागू  किया  गया  है  ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी  )  :

 1966  की  अवधि  में  व्यापार  सम्बन्धी  प्रयोजनों  के  लिए  40,  24,

 949  रुपये  की  विदेशी  मुद्रा  दी  गयी  थी  ।

 इन  प्रयोजनों  के  लिए  कोई  विशेष  रकम  निर्धारित  नहीं  की  गयी  है  ।  इसलिए

 1966  की  अवधि  में  विशिष्ट  रकम  में  से  खर्च  की  गई  रकम  के  दिये  जाने  का  सवाल  ही

 dat  नहीं होता

 यह  सवाल  पैदा  ही  नहीं  होता  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  महिला  शरणार्थों  शिविर

 535.  श्रीमती  ty  चक्रवातों  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिम  बंगाल  में  स्थायी  दायित्व  वाले  महिला  शरणार्थी
 शिविरों  की  मरम्मत

 की  जायेगी  जिससे  कि  बरसात  में  उनके  weet  पानी  न  जा

 क्या  टीटागढ़  महिला  शिविर  में  मरम्मत  का  काम  आरम्भ  कर  दिया  गया

 कया  इन  शिविरों  में  रहने  वाले  व्यक्तियों  की  पानी  की  कमी  की  कठिनाई  को  दूर

 करने  के  लिए  कुछ  और  पेय  जल  वाले  नलकूपों  की  व्यवस्था  करने  का  प्रस्ताव  और

 जो  महिलाएं  तथा  व्यस्क  लड़के  भूमि  के  प्लाट  तथा  पुनर्वास
 सम्बन्धी  लाभ  पाने  के

 अधिकारी  हैं  उन्हें  इन  सुविचारों  के  दिये  जाने  में  बिलम्ब  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप  मन्त्री  :

 सामान्य मरम्मत  जो  प्रति-वर्ष  पश्चिमी  बंगाल  के  स्थायी
 दायित्व  वाले  खों  में

 की  जाती  अतिरिक्त  जहाँ  आवश्यक  हो  स्थायी  दायित्व  के  adt  की  विशेष  मरम्मत
 की  परिचय

 बंगाल  ने  पहले  ही  व्यवस्था  कर  दी  है  ।
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 टीकमगढ़  के  gel  की  मरम्मत के  लिये  area  जारी  कर  दिये  गये  हैं  ।

 टीकमगढ़  के  दो  ग्रहों  में  नल  कूपों  की  वर्तमान  संख्या  मंजूरशुदा  श्रर्थातु

 प्रति दो  सौ  (200)  व्यक्तियों के  लिये  एक  नल  अनुसार है  ।  टीकमगढ़ गृह  do  3  में  फिर से
 दो  नल

 कूप  लगाने के  लिये  तथा  पानी की  प्रदाय की  स्थिति  में  सुधार  करने  के  हेतु  टीटागढ़  गह

 नं०  2  की  वर्तमान पाइप  लाइन  की  मरम्मत  तथा  सफाई  के  लिये  प्रबन्ध  किये जा  चुके  हैं  या

 किये जा  रहे  हैं  ।

 विलम्ब  का  कारण  यह  है  कि  बाहरी  इलाकों  जहाँ  कि  परिवारों को  फिर  से

 बसाया  जाना  जमीन की  बहुत  कमी  है झौर  वह  मिलती  भी  महंगी  है  ।  भूमि  श्रजंन  के  लिये

 सांविधिक  औपचारिकता यें  पुरी  करने  पर  होने  वाले  प्रक्रियात्मक  बिलम्ब  भी  इस  सम्बन्ध  में

 बाघक  हैं  ।

 नगर  नई  दिल्ली  में  जल  सम् भरण

 536.  श्री  बालमीकी  :  श्री  काजरोलकर  :

 श्री  यशपाल  सिह  :  श्री  दलजीत  सिह

 श्रीमती  सावित्री  निगम  :

 कया  स्वास्थ्य  तथा  परिव।/र  नियोजन  मन्त्री  मोती  नई  में  जल  सम् भरण  के

 बारे  में  28  1966  के  marcia  प्रदान  संख्या  4631  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  इस  बीच  पहली  मंजिल  पर  पानी  को  दबाव  बढ़ा  दिया  गया

 क्या  यह
 भी

 सच  है  कि  दबाव  कम  होने  के  कारण  ब्लाक  के  कुछ  ऊपरी

 क्वार्टरों  में  श्री  भी  काफी  पानी  नहीं  चढ़ता  कौर

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  क्या  कार्यवाही  कर  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 उपयुक्त  इण्टर  कनेक्शन  देकर  पानी  का  दबाव  कुछ  हद  तक  बढ़ा  दिया  गया

 जी  हाँ

 इस  क्षत्र  में  पानी  की  सप्लाई  बढ़ाने  के  लिये  वजीराबाद  से  औद्योगिक  क्षेत्र  जलदाय

 तक  एक  30  इंची  नल  तथा  औद्योगिक  क्ष  त्र जलाशय से  तिलक  नगर  तक  36  ‘a
 30

 64.0
 94"

 नल  बिछा  दिया  गया  है  ।  fad  जलाशय  से  उसे  जोड़ने  का  काम  शेष  है  जिसके  aaa  दो  महीनों  में

 पुरा हो  जाने  की  सम्भावना
 है

 ।
 तब

 काफी  राहत  मिलने  लगेगी
 ।  तब  स्प्रूस  वाल्वों  के

 विनिमय  द्वारा  अस्थायी राहत  दी  जा  रही  है  ।

 Gold  recovered  from  traders  in  Laheriasarai

 538.  Shri  Bhagwat  Jha  Azad:  Shri  Sonayane  :

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  Shri  Raghunath  Singh  :

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state
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 Leen  ee

 (  @  )  whether  it  is  a  fact  that  1500  grams  of  gold  was  recovered  from  wool]  trad
 ers  in  Laheriasarai  in  May,  1966:  and

 (  b  )  if  so,  the  action  taken  in  this  regard  ?

 .The  Minister  of  Finance  (  Shri  Sachindra  Chaudhuri )

 ( @)  In  the  month  of  May,  1966,  gold  weighing  1589,25  grams  ard  gold  orna
 ents  weighing  62,512,522  grams  were  seized  from  vhree  licensees  under  Gold  Control

 Rules  and  ore  silver  merchant  at  Lahcriasarai  These  merchants  are  also  dealing  in
 woollen  garments  and  blankets

 (  b  )  Investigations  are  in  progress

 सरकारों  बस्तियों  में  सडकों  की  बत्तियां

 539,  श्री  रघुनाथ  fag

 क्या  आवास  तथा  ania  बिकास  मंत्री  5  मई  1966 के 00  अतारांकित  प्रश्न

 संख्या  4881  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 दिल्ली  की  उन  सरकारी  बस्तियों  में  सड़क  बत्तियों  की  व्यवस्था  करने  के  सम्बन्ध

 में  कितनी  प्रगति  हुई  है

 क्या  इस  प्रश्न  विचार  करने  के  लिये  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  तथा  मन्त्रालय

 के  बीच  कोई  बैठक  आयोजित  की  गई  थी

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम  और

 इन  क्षत्रों  सड़क-बत्तियों  की  व्यवस्था  कब  तक  की  जायेगी  ?

 आवास  तथा  नगरीय-विकास  मंत्री  मेहरचन्द  खनना

 (1)  राहजहाँ  (2)  पंडारा  रोड के  भाग  (3)  पंचकुईयां  रोड  क्वाटर  )
 तथा  (4)  रामकृष्ण पुरम  के  बहुमंजिले  फूलैंटों  में  सड़क  की  बत्तियों  की  व्यवस्था  के  प्रश्न  पर

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  प्रतिनिधियों  के  आवास  तथा  नगर-विकास  मंत्रालय

 के  सचिव  की  अध्यक्षता  में  16  1966  को  हुई  बैठक  में  विचार  किया  गया  था  तथा  यह

 निर्णय  किया  गया  था  कि  नई  दिल्ली  नगर  इन  बस्तियों  में  सड़क  की  बत्तियों  को  अपने

 अधिकार  में  ले  सके  तथा  उन्हें  रोशनी
 दे  सके  ,  इसे  ध्यान  में  रखते  हुए  सड़क  के  विवरणों  को

 सार्वजनिक  सड़कें  घोषित  करने  का  उन्हें  संकेत  दे  दिया  जाये  ।  यह  भी  निर्णय  किया  गया  कि
 यदि  आवश्यक  हो  तो  इस  मामले  को  दिल्ली  के  मुख्य-आयुर्कत  के  पास  ले  जाया  जाये  ।

 सड़कों  के  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  के  पास  भेजे  जा  रह  हैं  आशा  की  जाती है
 कि  जैसे  ही  सड़कें  घोषित  कर  दी  जायेंगी  तथा  नई  दिल्ली  उभर-वाटिका
 के  द्वारा  उन्हें  अपने  अधिकार  में  ले  लिया  सड़क  की  बत्तियों  को  रोशनी  दे  दी  जायेगी

 तथा  अनुरक्षण  उन्हीं  के  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 जहाँ  तक  रामकृष्ण पुरम  के  नेबरहुड  के  भाग  तथा  नेबरहुड ों  का  प्रश्न  यह

 आशा  की  जाती  है  कि  नगर  निगम  उन्हें  शीघ्र  अपने  अधिकार  में  ले  लेगा  तथा  इन  क्षेत्रों  में

 सड़क  की  पतियों  को  शीघ्र  ही  रोशनी  दे  दी  जायेगी
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 28  1966  लिखित  उत्तर

 भारतीय  अर्थ  व्यवस्था

 540,  श्री  विभूति  मिश्र  :  श्री  Ho  Ato  तिवारी  :

 कया  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  अखिल  भारतीय  प्रबन्धक  संघ  द्वारा

 आयोजित  गये  चौथी  योजना  में  प्रबन्ध  सम्बन्धी  सम्मेलन  की  अध्यक्षता  करते  हुए  उन्होंने
 27  1966  को  दिल्ली  में  था  कि  भारतीय  अर्थ  व्यवस्था  रुक  गई  है  और  हमें

 बहुत  सी  कठिनाइयों  का  करना  और

 यदि  तो  इन  कठिनाइयों  से  छुट  कारा  पाने  के  लिए  क्या  मार्गो  may  अपनाए  गये

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  अशोक  :

 सम्मेलन  का  उद्घाटन  करते  मैंने  अपने  भाषण  में  कहा  कि  बढ़ती  हुई

 जनसंख्या  की  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  के  साथ  साथ  साधनों  की  तंगी  एक  समस्या  जिसका

 चौथी  योजना  के  दौरान  देश  को  अनुशासन  तथा  दृढ़  संकल्प  से  मुकाबला  करना  है  ।  अत्यधिक

 अनुशासन  और  दूर  स्वावलम्बन  की  आवश्यकता  पर  बल  देते  हुए  मैंने  कहा  था  कि  हमारी  स्थिति

 की  तुलना  अवरोध  के  अन्तर्गत  अर्थ  व्यवस्था  की  दशाओं  से  की  जा  सकती  है  ।  परन्तु  जैसा  कि

 समाचारपत्रों  में  प्रकाशित  हुआ  है  कि  मेरे  कहने  के  मुताबिक  अथ  व्यवस्था  अवरोध  के

 अन्तर्गत  इस  प्रकार  न  मेरे  कहने  का  तात्पयं  था  और  न  मैंने  कहा  ही  है  ।

 सीमित  साधनों  तथा  बढ़ती  हुई  आवश्यकताओं  की  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए

 जो  नीति  अपनाई  जानी  है  वह  विकास  कार्यक्रमों  के  अन्तगंत  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।  इस  में  अपनी

 सारी  शक्ति  को  अनिवार्य  रूप  से  तीब्र  विकास  की  ओर  अधिक  आत्म-निर्भरता  और

 उत्पादक  कार्यों  के  लिए  अधिक  मात्रा  में  घरेलू  साधनों  को  जुटाना  है  ।

 आधिक  दृष्टि  से  पिछड़े  लोगों  का  उत्थान

 541,  श्री  विभूति  मिश्र  श्री  क०  नाज  तिवारी  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  SIT  करे गे  कि  :

 (=)  क्या  सरकार  ने  1965-66  और  1966-67  में  जात-पाँति  के  भेद  भाव  को

 ध्यान  में  न  रखते  हुए  देश  में  आर्थिक  दृष्टि  से  पिछड़  हुए  लोगों  के  उत्थान  के  लिये  कोई  योजना

 बनाई  थी  ;  और

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  था  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  चन्द्रशेखर  )  :

 तथा  :  जात-पात  के  भेद-भाव  को  ध्यान  में  न  रखते  हुए  आधिक  दृष्टि  से

 पिछड़े  हुए  लोगों  के  उत्थान  पर  ही  क्रमिक  पंचवर्षीय  योजनाओं  में  बल  दिया  गया  है  ।

 House  Building.  Activities

 542,  Shri  Bibhuti  Mishra  :  Shri  K.N.  Tiwary  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and)  Urban  Development  be  pleased  to  state

 (a)  the  amount  spent  hy  Government  from  1960  to  25th  July,  1966  on  house-

 Luilding;

 (b  )  the  amount  spent  in  villages  and  cities  separately  ;  and
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 (c)  whether  it  is  a  fact  that  Government  gives  priorivy  to  urban  house-buildirg
 over  rural  house-building  ?

 Minister  of  Works,  Housing  And  Urban  Development  (  Shri  Mehr  Chanc  Khanna  ):

 (  8  )  A  sum  of  Rs,  175.93  crores  was  spent  during  the  financial  years  1960-61  to

 1965-66  on  the  Social  Housing  Schemes  of  this  Ministry

 (b  )  Rs,166.61  crores  were  spent  on  Urban  Housing  Schemes  and  Rs.7.31  crores

 on  Rural  Housing  Schemes,

 (e¢  )  It  is  intended  to  make  a  bigger  allocation  for  rural  housing  in  the  Fourth

 Plan,  It  has  also  been  decided  to  raise  the  loan  ceiling  ror  Rs  2000/-  to
 Ra-3000/

 -

 मध्य  देशों  से  चोरी-छिपे  लाया  गया  सोना

 543.  att  राजदेव  श्री  बालकृष्ण  fag  :

 क्या  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य-पूर्व  विशेषकर  ईरान  से  खजूरों  के  आयात  करने

 के  काम  में  लगे  हुए  देशी  जहाज  वहाँ  से  चोरी  छिपे  सोना  लाते

 यदि  तो  इन  जहाजों  की  अब  तक  कितनी  बार  तलाशी ली  और

 इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 वित्त  मंत्री  शचोीन्द्र  :

 और  :  1963  से  लगाकर  अब  तक  मध्य-पूर्व  देशो ंसे  तथा  ईरान  से

 खजूर
 लाता  हुआ  कोई  देशी  जलयान  चोरी  छिपे  सोना  लाता  नहीं  पकड़ा  गया  ।  लेकिन  चोरी

 छिपे  माल  का  लाना  ले  जाना  रोकने  के  उपायों के  रूप  सीमा  शुल्क  अधिकारी  इन  देशों से

 आने  वाले  सभी  संदिग्ध  देशी  जलयानों  की  व्यवस्थित  ढंग  से  खाना-तल।शी  लेते  हैं  ।

 :  सवाल  ही  नहीं  उठता  ।

 के  आविष्कर्ता  को  भारत  यात्रा

 544,  श्री  सुबोध  ह  सदा  :  श्री  भागवत  भा  आजाद  :

 शनी  स०  चलू ०  सामन्त  :  aft  स०  ला०  त्रिवेदी  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  परिवार  नियोजन  के  लिये  लूप  के  आविष्कर्ता  ने  1966

 में  भारत  का  दौरा

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  सभी  परिवार  नियोजन  केन्द्रों  का  दौरा  और

 (7)  क्या  उन्होंने  लूप  के  इस्तेमाल के  बारे में  सरकार  के  साथ  कोई  बातचीत  की  और

 भारतीय  महिलाओं  द्वारा  लूप
 के  प्रयोग  के  बारे  में  उनकी  क्या  राय  थी  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशीला  *

 नहीं  ।  डाक्टर  जेक  लिप्स  ने  उत्तर  जम्मू  व

 पश्चिम  आन्ध्र  केरल  तथा  राजस्थान  के  कुछ  परिवार  नियोजन

 केन्द्रों  का  दौरा  किया  |
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 जी  डा०  जैक  लिप्स  ने  इस  देश में  लूप  के  प्रयोग को  बढ़ाने के  बारे  में

 भारत  सरकार  तथा  राज्य  स्वास्थ्य  अधिकारियों  से  बातचीत  की  ।  डा०  लिप्स  ने  21-5-66  को

 आकाशवाणी  भवन  नई  दिल्ली  में  एक  संवाददाता  सम्मेलन  में  बोलते  हुए  कहा  था  कि  भारतीय

 नारियों  ने  इस  कार्यक्रम  का  स्वागत  किया है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  कि  जिन  राज्यों  का  मैंने

 दौरा  किया  है  उनमें  से  कुछ  राज्यों  जैसे  गुजरात  और
 महा  राष्ट्

 में  लूप  लगाने  का

 क्रम  बहुत  सफल  रहा  है  किन्तु  कुछ  राज्यों  जैसे  उत्तर  प्रदेश  और  विहार  में  इसने  अधिक

 सफलता  प्राप्त  नहीं  की  ।

 अद्ध  बृत्ताकार  छत  वाले  सरकारी  गोदाम

 545,  श्री  हरिविष्ण  कामत  :  श्री  नाथ  पाई  :

 श्री  अल्वारेज  : शो  हेम  बरुआ :

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  त्रिवेदी  :

 कया  आवास  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  खाद्यान्नों  को  जमा  करने  के  काम  में  लाये  जाने  वाले  कुछ

 बद्ध  वृत्ताकार  छत  वाले  सरकारी  गोदामों  में  खतरनाक  दरारें
 पड़  गई  हैं  जिसके  कारण  वे  बेकार

 हो  गये

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 क्या  इस  मामले  में  पूरी-पूरी  जाँच  की  गई  और

 इसके  लिये  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 अब्बास  तथा  नगरीय-विकास  मंत्री  मेहर चन्द्र  :

 से  :  नवम्बर  1963  में  बनाये  गये  बोरी वित् ली  में  अद्ध वृत्त कार

 छत  वाले  106  खाद्यान्न  गोदामों  में  से  एक  मई  1964  में  असफल  हो  गया  तथा  दूसरा

 जनवरी  1966  में  ।  जाँच  के  पहले  मामले  में  असफलता  का  आरोप  ठेकेदार  द्वारा  किये

 गये  त्रुटिपूर्ण  कार्य  पर  लगाया  गया  था  ।  ठेकेदार  ने  निर्णय  पर  प्रतिवाद  किया  तथा  मामला

 मध्यस्थ  के  अधीन  है  ।  दूसरे  मामले  में  असफलता  के  कारणों  की  जाँच  एक  समिति  कर  रही  है  ।

 मद्रास  में  बिजली  को  कमी

 546,  थ्रो  श्यामलाल  सराफ  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मद्रास  में  बिजली  की  भारी  कमी  हो  गई  है  और  उद्योगों  की  स्थिति

 जनक  हो  गई  है  जिसके  कारण  वर्तमान  उत्पादन  तथा  भावी  प्रगतिਂ  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़  रहा

 यदि  तो  इस  कमी  के  क्या  कारण  और

 स्थिति  को  सुधारने  के  लिए  कया  उपाय  किये  गये  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फखरुद्दीन  :

 राज्य  अधिकारियों  से  प्राप्त  हुई  रिपोर्ट  के  अनुसार  नवम्बर  और  दिसम्बर  1965

 में  बिजली  में  उन  के  द्वारा  की  गई  कटौती  को  21-7-66  की  अर्ध-रात्रि  से  हटा  दिया  गया  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।
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 गर्भपात  सम्बन्धी  नियम

 547,  श्री  उमा नाथ  :  sic  श्री  निवासन  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  fe  सरकार  गर्भपात  सम्बन्धी  ada  नियमों  में  ढील  देने  के

 लिये  किसी  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्यौरा  और

 इस  बारे  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 स्वस्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशीला  :

 और  गर्भपात  को  कानूनी  करार  देने  के  प्रश्न  के  नैतिक

 और  आचार  सम्बन्धी  सभी  पहलुओं  पर  विचार  करने  के  लिये  भारत  सरकार  ने  एक  समिति

 नियुक्त  की  है  ।  आशा  है  यह  समिति  30  1966  तक  अपनी  रिपोर्ट  को  दे  देगी  ।

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ब्रह्मपुत्र  नदी  के  लिये  बहुप्रयोजनीय  योजना

 548.  श्रीमती  ज्योत्सना  चन्दा  :

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगे  कि  :

 क्या  फोर्ड  प्रतिष्ठान  के  एक  विशेषज्ञ  ने  ब्रह्मपुत्र  नदी  को  नियन्त्रित  करने  के  लिये

 एक  एकीकृत  बहु प्रयोजनीय  बेसिन  सम्बन्धी  योजना  तैयार  करने  की  सिफारिश  की  जिससे

 अधिक  अच्छा  सस्ती  बाढ़  तथा  भूमि  के  कटाव  से  होने  वाली  क्षति  से  कम

 हो  जाने  के  रूप  में  आसाम  की  अर्थ-व्यवस्था  को  लाभ  और

 यदि  तो  उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  फजरुद्दीन  :

 हाँ  ।

 रिपोर्ट  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 पुलिन  कटाव  ats

 549.  शमों  No  Fo  गोपालन  :  श्री  इम्बीचोबाबा  :

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  एक  केन्द्रीय  पुलिन  कटाव  बोले  बनाया

 यदि  तो  इस  बोर्ड  में  कितने  सदस्य

 यह  बोर्ड  कब  बनाया  गया

 क्या  इस  बोर्ड  ने  केरल  के  लिये  कुछ  योजनाओं  का  सुझाव  दिया
 और

 यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 सिचाई  और  विद्य,/त  मंत्री  फखरुद्दीन  अहमद )
 :

 और  :  संकल्प  की  एक  प्रतिलिपि  संलग्न  है  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी

 दी  हुई  है  ।
 न्य क  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एल

 80



 लिखित  उत्तर 28

 1966.0  ~  $$

 na  :  बोर्ड  ने  अभी  तक  किसी  विशेष  स्कीम  का  सुझाव  नहीं  दिया

 परन्तु  हाल  ही  में  हुई  एक  बैठक  में  बोर्डे  ने  निम्नलिखित  सुझाव  दिये  हैं

 (i)  1963-1964 मैं  राज्य  का  दौरा  करने  वाले  अमरीकी  विशेषज्ञों  द्वारा  सुझाई  गई

 लाइनों  पर  शीघ्र  ही  आंकड़ों  को  एकत्रित  करने  का  arian  और  क्ष  त्रीय  अनुसंधान  आरम्भ

 किया  जाए  ।  जिन  मदों  को  देशी  सामान  से  किया  जा  सकता  है  उनको  शीघ्र  ही  कर  देना

 चाहिए  ।

 (ii)  समुद्री  दीवार  के  बाहरी  भाग  के  लिये  कंक्रीट  ब्लाकों  को  परस्पर  जोड़  देने  के

 काम  की  प्रयोगात्मक  आधार  पर  आजमायश  की  जाये  |

 (iii)  समुद्री  दीवार  सहित  अथवा  उसके  बिना  लकड़ी  के  बने  व्यवस्थाप्य  ठोकरों  की

 गात्मक  उपायों  के  रूप  में  आजमायश  की  जाये  ॥

 केरल  में  जल  सम् भरण  योजनायें

 550.  श्री  Ho  कठ  गोपालन :  श्री  मेਂ  क०  कुमारन  :

 थी  वासुदेवन  नायर  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  केरल  जल  सम्भरण  बो  ने  हाल  में  केरल  की  तटीय  पट्टियों  में  अनेक  जल

 सम् भरण  योजनायें  आरम्भ  की

 यदि  तो  उसने  कितनी  योजनायें  भारम्भ  करने  का  प्रस्ताव  रखा

 प्रत्येक  योजना  की  अनुमानित  लागत  कितनी  है  तथा  उसमें  कितनी  केन्द्रीय  सहायता

 दी  जायेगी ;

 (a)  क्या  इनमें  से  किसी  योजना  को  छोड़  दिया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 जी  aft
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 इन  योजनाओं  की  अनुमानित  लागत  की  सूची  संलग्न  है  ।

 सामुदायिक  विकास  विभाग  के  स्थानीय  विकास  कार्यों  के  कार्यक्रम  के  अधीन  चलने

 बाली  ग्राम  जल  पूरी  योजनायें  केन्द्र  से  100  प्रतिशत  अनुदान  पाने  की  अधिकारिणी  हैं  जबकि

 राष्ट्रीय  जलपूर्ति  एवं  सफाई  योजनाओं  के  खर्च  से  चलने  वाली  ग्राम  जल  योजनायें  50

 प्रतिशत  अनुदान  पाने  की  |

 इस  सुची  में  दी  गई  77  योजनाओं  के  अतिरिक्त  gears  के  हैजा  स्थानिक मारी  क्षत्र  की

 12  तटीय  पंचायतों  के  लिये  एक  करोड़  रुपये  की  लागत  की  एक  विस्तृत  योजना  तैयार  की  जा

 रही  है
 ।
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 जी  नहीं

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 कालीकट  धोबी  खाना  विस्तार  योजना

 551.  श्री  Ao  Fo  गोपालन  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  कालीकट  नगर  निगम  की  खानाਂ  विस्तार  योजना  के  लिए

 सहायता  देने  का  वचन  दिया

 यदि  तो  कितनी  धनराशि  देना  स्वीकार

 (7)  इसमें  से  कितनी  धनराशि  दी  जा  चुकी

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  अपने  वायदे  के  मुताबिक  धनराशि  नहीं

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 क्या  इसके  परिणास्वरूप  निगम  को  यह  काय  बन्द  करना  पड़ा  ;  और

 ट ह ै? यदि  तो  इस  मामले  में  सरकार  का  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार

 आवास  तथा  नगरों-विकास  मन्त्री  (  श्री  मेहर  चन्द  :

 :  केरल  सरकार  ने  यह  सुचित  किया  है  कि  कालीकट  नगर  निगम  ने  एक

 धोबी  खाना  बनाने  के  लिए  45,000  रुपये  की  राशि  के  दो  प्राक्कलन  ).  प्रस्तुत  किये

 ऐसे  मामलों  में  राज्य  सरकार  के  द्वारा  दी  जाने  वाली  आधिक  सहायता  के  अनुमोदित  प्रतिरूप

 के  अनुसार  नगर  निगम  प्रावंकलन  के  एक  तिहाई  15,000  रुपये  के  ऋण  की  पात्र

 जिसे  नगर  निगम  को  दे  दिया  गया  है  ।

 (a)  और  :  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 और  :  कार्य  पुरा  हो  गया  नगर  निगम  ने  16,533  रुपये  के  ऋण  के  लिए

 पुनः  आवेदन  किया  तथा  यह  मामला  राज्य  सरकार
 के

 विचाराधीन

 हुग्गिवासियों  को  भूमि  का  नियतन

 552.  श्री  गुलशन  :  श्री  हुकुम  चन्द  कछवाय  :

 श्री  बड़े  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  बिकास  मन्त्री  यह  बनाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सरकार  को  झुग्गी  वासी  दिल्ली  से  हाल  में  एक  ज्ञापन  मिला  हैं  जिसमें  यह

 मांग  की  गई  है  कि  उन्हें  अन्य  सुविधाओं  के  साथ  80  वर्ग  गज  के  प्लाट  स्थायी  रूप  से  दिये

 यदि  at  इस  विशेषतः  इस  के  बारे में
 सरकार  की  क्या

 प्रतिक्रिया और

 अब  तक  80  वर्ग  गज  के  कितने  प्लाटों  का  विकास  किया  गया  है  तथा  1967

 आम  चुनावों से  पहले  कितने  ऐसे  प्लाट  बनाये  जायेंगे  और  इनको  आवंटित  किये  जायेंगे  ?

 आवास  तथा  नगरीय-विकास  मंत्री  मे हरचन्द
 :

 आर  त

 और  :  मदन गिर  नई  दिल्ली  के  झुग्गी-निवासियों  की  फैडरेशन  की
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 एक  ज्ञापन  प्राप्तਂ  हुआ  है  जिसमें  कि  कैम्प  के  त्ति वासियों  को  80  वर्ग  गज  के  प्लाटों  के

 उन्हें  आवंटित  किये  गये  प्लाटों  में  किराये  की  कमी  तथा  पानी  की  सफाई  ,

 परिवहन  तथा  अन्य  नागरिक  सुविधाओं  की  व्यवस्था  में  सुधार  करने  .  की  मांगें  की

 गई  अन धिक् ृत वासियों  की  समस्या  को  शीघ्रता  से  सुलझाने  के  लिए  फिलहाल

 केवल  25  वर्ग  गज  की  कैम्पिंग  साइट  का  विकास  किया  जा  रहां  है  तथा  पात्र-अनधिकृत  वासियों

 को  ‘aafer  किया  जाता  2,  किन्तु  इन  अनधिकृतवासियों  को  जब  कभी  उपलब्ध

 होंगे  तब  बने  बनाये  टनमैन्टों  को  या  80  वर्ग  गज  के  प्लाटों  को  आवंटित  fear  जायेगा  |

 पात्र  अनघिकृतवासी  6  रुपये  प्रतिमाह  के  सामान्य  किराये  के  स्थान  पर  3.50  रुपये  प्रति

 माह  का  इमदादी  किराया  तथा  इसके  साथ  |  रुपया  प्रतिमाह  पानी  स्वच्छता  प्रभार

 दे  रहा  है  तथा  इन  दरों  को  और  अधिक  कम  करना  सम्भव  नहीं  ।  जहाँ  तक  नागरिक

 धानों  का  प्रश्न  दिल्ली  नगर  निगम  ने  पानी  की  सार्वजनिक  स्वास्थ्य  तथा

 चिकित्सालय  आदि  की  व्यवस्था  पहले  ही
 कर

 दी  है  तथा  इन  सेवाओं

 में  सुधार  के  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ।

 अभी  तक  विकसित  किये  गये  80  वर्ग  गज  के  प्लाटों  की  संख्या  3803  है  जिनमें

 से  3565  को  आवंटित  कर  दिया  गया  है  ।  फिलहाल
 25  वर्ग  गज  प्लाटों  को  विकसित  करने

 पर  बल  दिया  जा  रहा  है  |

 दिल्ली  तथा  नई  दिल्लो  में
 दुकानों

 का  आवंटन

 553,  श्री  गुलशन

 कया  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  तथा  नयी  दिल्ली  के  विभिन्न  बाजारों  (area)  जिनमें  सरोजनी

 नगर  शामिल  दुकानों  तथा  ढुकना  के  ऊपर  बने  फ्लैटों  के  आवंटन  के  बारे
 में

 क्या  प्रकिया

 अपनाई  गई

 क्या  यह  सच  है  कि  सरोजनी  नगर  मौके
 ट

 में  फ्लैटों  के  आवंटन  के  लिये  न  तो

 कोई  teST  और  न  ही  कोई  प्रार्थनापत्र  मांगे  गये  और

 (7)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  मेहरचन्द  :

 से  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  के
 वि  भिन्न  बाजारों  में  दूकानों का  आवंटन

 विभिन्न  व्यापारों  के  संतुलित  प्रतिनिधित्व  तथा  आवेदक  के  साधनों  को  ध्यान  में  रख  कर  किया

 जाता है
 ।  नये  बाजारों  में  दुकानो ंके  ऊपर  के  फ्लैटों  का  आवंटन  नियमों  के  अनुसार

 कम  चोरियों  को  किया  जाता है  |  सरोजिनी  नगर  माके  में  अधिकांश  फ्लैटों  का  आवंटन

 अनेक  वर्ष  पूर्व  पुनर्वास  मंत्रालय  के  द्वारा  उन  व्यक्तियों  को  आवंटित  कर  दिये  गये  हैं

 जिन्हें  कि  फ्लैटों  के  नीचे  दुकानें  आवंटित  की  गयी  इस  हालत  में  टेण्डर  मंगवाने  का  प्रश्न

 ही  नहीं  उठता  ।
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 सरो  जिनी  नगर

 554.  श्री  गुलशन  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरोजिनी  नई  दिल्ली  की  arg  मार्केट  1962  में  बनी  थी

 और  इस  पर  भी  विशेष  रूप  से  पक्षपात  करके  उन्हें  उसी  स्थान  पर  पकी  दुकानें  दी  गई

 यदि  तो  अन्य  इुग्गीवासियों  के  सम्बन्ध  में  1960  का  नियम  क्यों  लागू  किया

 जा  रहा  और

 इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  मे हरचन्द  :

 से  :  क्योंकि  सरोजिनी  arse  की  दुकानें  नगर  तथा  उसकी  निकट

 की  बस्तियों  के  निवासियों  की  दैनिक  आवश्यकताओं  की  पूर्ति  करने  में  अपर्याप्त  सिद्ध  हुई

 अतएव  मौके
 ट

 के  निकट  की  भूमि  के  खुले  प्लाट  पर  विक्रेताओं  ने  कब्जा  कर  लिया  तथा

 थोड़े  समय  के  बाद  उन्होंने  झुग्गियां  और  बाँस  की  झोपड़ियां  बना  लीं  ।  इस  प्रकार  बने

 दुकानो  के  समूह  को  बाबू  मुकेश  कहा  जाने  लगा  ।  ये  दुकानें  अक्टूबर  1965  में  लगी  आग

 से  पूर्णतः  नष्ट  हो  गई  थी  ।  इसलिए  उस  स्थान  पर  एक  नया  मौके ट  गया  तथा  दुकानें

 उन  पुराने  दूकानदारों  को  आवंटित  कर  दी  गइ  जिनकी  दुकानें  आग  में  नष्ट  हो  गयी  थीं  |

 मेडिकल  कालेजों  में  थानों  का  सुरक्षण

 555.  श्री  गुलशन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  ag  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अन्य  राज्यों  के  विद्याथियों  के  लिये  पंजाब  मेडिकल  कालेजों में  कोई  स्थान

 सुरक्षित  रखे  गये  और

 यदि  af,  तो  पंजाब  के  विद्यार्थियों  के  लिये  अन्य  राज्यों  के  मेडिकल  कालेजों  में

 कितने  स्थान  सुरक्षित  रखे  गये  हैं  ।

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  (tro  सुशीला

 पंजाब  राज्य  के  मेडिकल  कालेजों  में  अन्य  राज्यों  के  छात्रों  के  लिए  चार

 शत
 स्थान  आरक्षित  किये  गये  हैं  ।

 मेडिकल  कालेज  श्रीनगर  में  पंजाब  सरकार  के  उम्मीदवारों  के  पांच  स्थान

 आरक्षित  किये  गये  हैं  ।

 वे सेक् टामी  तथा  ट्यूवक्टामी  आपरेशन

 556.  डा०  ato  निवासन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगीं  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  परिवार  नियोजन  के  लिए  स्वेच्छा  से  वे सेक् टामी  तथा

 erat  आपरेशन  कराने  वाले  लोगों  को  धनराशि  देने  के  सम्बन्ध  में  असमानता  और
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 यदि  af,  तो  क्या  एक  ही  दर  से  धनराशि  देने  के  कोई  प्रस्ताव हैं
 ?  !

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 स्वेच्छा  से  वन्ध्यीकरण  आपरेशन  कराने  वाले  व्यक्तियों  को  दी  जाने  वाली

 सुविधायें  जिनमें  नकद  पैसा  देना  भी  सम्मिलित  आपरेशन  की  प्रकृति  तथा  उस  व्यक्ति  की

 आवश्यकताओं  पर  feat  करती  हैं  ।  उदाहरण  के  लिए  आपरेशन  के  बाद  का  परिवहन

 तथा  आराम  की  अवधि  में  होने  वाली  मजदूरी  की  हानि  की  पूर्ति  आदि  ।  ada  में  दी  जाने

 वाली  इस  प्रकार  की  सुविधाओं  का  एक  विवरण  संलग्न है  ।

 केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  परिषद्  द्वारा  बनाई  गई  विशेष  समिति  के  सुझावों  के

 आधार  पर  इस  विषय  पर  पुर्नविचार  किया  जा  रहा  है  |

 वे सेक् टोमी  तथा  अपने
 धन्धे

 में  लगे  प्रत्येक  व्यक्ति  को  5-6  दिन

 अटामी  दोनों  के  लिए  के  लिए  2  रुपये  प्रति  दिन के  हिसाब से  10

 रुपये  से  12  रुपये  तक  उसकी  मजदूरी  की  हानि

 की  क्षति  पूर्ति  ।

 रोगी  तथा  उसके  साथ  आने  वाले  को
 परिवहन

 के  लिए  5  रुपये  ।

 केवल  वेसेक्टोमी  के  वेसेक्टोभी  कराने  वाले  केन्द्रीय  सरकार  के

 लिए  यौगिक  तथा  औद्योगिक  कर्मचारियों  को  विशेष

 आकस्मिक  छुट्टी  दी  जाती  है  जो  दिन  से

 अधिक  नहीं  होती  ।

 केवल  ट्यूवेवटोमी  के  केन्द्रीय  सरकारी  महिला  कर्मचारियों

 लिए  गीत  और  को  अगर  आपरेशन

 उनके  प्रसूति  अवकाश  में  न  हुआ  14  दिन

 की  विशेष  आकस्मिक  छुट्टी  दी  जाती  है  ।

 सोनिया  में  बच्चों  का  अस्पताल

 557,  डा०  श्री  निवासन  :  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  महात्मा  गांधी  की  शताब्दी  की  स्मृति  के  रूप  में  कीनिया  में

 बच्चों  का  एक  अस्पताल  खोलने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  उसके  लिए  कितना  धन  देने  का

 बचन  दिया  गया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  नायर

 और  केनया  में  बच्चों  का  अस्पताल  खोलने  का  कोई  सरकारी  प्रस्ताव  नहीं

 है  ।  तथापि  स्वास्थ्य  मन्त्री  ने  हाल  ही  में  अपनी  नैरोबी  यात्रा  के  दौरान  स्थानीय
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 लोगों  को  एक  सुझाव  दिया  था  कि  वे  महात्मा  गांधी  जन्म  शताब्दी  मनाने  के  स्मृति स्वरूप  बच्चों

 का  एक  अस्पताल  स्थापित  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  सकते  हैं  ।

 वे  ऐसा  करें  तो  भारत  सरकार  उन्हें  भारत  में  बनी  चिकित्सा  सामग्री  आदि  देकर

 उनकी  सहायता  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  सकती  है  |

 पोलियो

 558.  डा०  श्रीनिवासन  :  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी  कि

 (  ) )
 1964-65  और  1965-66  राज्यवार  पोलियो  रोग के  frat  मामलों के

 समाचार  मिले  हैं

 क्या  नकद  पैसे  देकर  पोलियो  निरोधक  वेक्सीन  मिल  जोते  और

 यदि  तो  उस  का  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला

 (#)  1964-65  और  1965-66  पोलियो  रोग  के  कितने  मामले  हुए  और

 उससे  कितनी  मौतें  हुई  उसका  एक  विवरण  संलग्न  है  |

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टी  6540/66]

 जहाँ  ।

 खाई  जाने  वाली  वेक्सीन  मैसेज  चन्द्र  ट्रेडिंग  405,  काबा  देवी  रोड

 बम्बई  से  मिल  जाती  है  ।  उन्होंने  हाल  ही  में  रूस  से  द्रव्य  तथा  डलियों  दोनों  रूपों  में  खायी  जाने

 वाली  पोलियो  वेक्सीन  का  भारी  स्टाक  आयात  किया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  हैनिमैन

 बम्बई  के  निदेशक  ने  भी  रूस  से  वाणिज्य  आधार  पर  खायी  जाने  वाली  पोलियो  वैक्सीन  का

 आयात  किया  है  जो  नकद  पैसे  देख र  खरीदी  जा  सकती  है  ।

 fret -1z

 559  बया  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री य
 a

 डा०  श्रीनिवासन  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि
 :

 क्या  सभी  राज्यों  में  गहਂ  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक

 :
 चौथी  योजना  के  दौरान  भिक्षुओं  के  लिए  विभिन्न  प्रकार  बहुत  सी

 संस्थायें  स्थापित  करने  का  विचार  है  ।  अब  तक  इस  योजना  के  ब्यौरे  को  अन्तिम  रूप
 नहीं

 दिया  गया  है  ।  यह  राज्य  सरकारों  तथा  योजना  आयोग  की  सलाह  से  किया  जा  रहा  है  ।

 दक्षिणी  राज्यों  में  प्लेग
 560,  श्रीमती  विमला  दवी
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 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  नह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  मैसूर  तथा  आन्ध्र  प्रदेश  के  कुछ  भागों  में  प्लेग  पुन

 फल  गया  और

 )  यदि  तो  देश  में  प्लेग  न  फ  इसके  लिए  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  नायर

 मद्रास  और  आन्ध्र  प्रदेश  के  परस्पर  मिलने  वाले  तीन  तालुका  में  प्लेग

 का  एक  पुराना  गढ़  है  तथापि  1966  में  प्लेग  की  किसी  घटना  की  सूचना  नहीं  मिली  है  ।

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  दोनों  के  स्वास्थ्य  अधिकारी  इस  सम्बन्ध  में  सके  हैं  तथा

 जब  कभी  भी  कोई  प्लेग  का  चूहा  मर  है  अथवा  मनुष्यों  में  प्लेग  की  कोई  घटना  हो  जाती

 है  तो  वे  तुरन्त  रक्षात्मक  उपाय  करते  हैं  ।

 Family  Planning  Camps

 561  Shri  Onkar  Lal  Berwa  e e

 Will  the  Ministcr‘of  Health  and  Family  Planning  be  nle pls:  ased'to  stute

 (a  )  whether  it  is  a  fact  that  Governmont  opened  104  Family  Planning  camps  in

 July  this  year

 (b  if  so,  the  amount  spent  on  them  ;  and

 (  ७6)  the  number  of  operations  performed  ?

 Minister  of  Health  &  Family  Planning  (  Dr  Sushila  Nayar  )
 (  a)  to(c¢)  Family  Planning  camps.  aro  generally  organised  by  the  State

 Governments,  The  information  regarding  the  number  of  such  camps  held  during  the
 month  of  July,  1966  the  expenditure  incurred  thereon  and  the  number  of  operations
 performed  has  not  so  far  been  received.  The  Government  of  India  have  not  opened
 any  Family  Planning  Camps  in  July,  1966

 Officers  Visiting  Abroad

 562,  Shri  Onkar  Lal  Berwa  e

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state

 (a)  the  number  of  Government  Officers  (  excluding  those  of  the  Minisery  of
 External  Affairs  )  wao  proceeded  to  foreign  countries  durin  1964.  65  on  official  busi-
 ness  and

 (b  the  amount  of  foreign’  exchange  sanctioned  to  them  ?

 The  Minister  of  Finance  (  Shri  Sachindra  Chaudhuri  )  :

 (  a)  &  (  b  The  information  is  being  collected  from  the  various  Ministries/De-
 partments  and  will  he  laid  on  the  Table  of  the  House  as  soon  as  possible,

 Working  of  Excise  Department

 e
 563  Shri  Onkar  Lal  Berwa  क

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  ;

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  a
 Study

 Team  has  been  appointed  to  go  into  the

 and. working  of  the  Excise  Department  ;

 (  0  )  if  so,  its  composition  personne?  and  its  terms  of  reference  ?

 87



 Written,  Answet's  Sravana  6,  1868  (Sake)

 The  Minister  of  Finance  (  Shri  Sachindra  Chaudhuri  )  :

 (a  )  No,  Sir.

 (  b  )  Does  not  arise,

 परिवार  नियोजन  योजनायें

 564,  श्री  द्वारका  दास  मन्त्री  :
 श्री  यशपाल सिंह  :

 श्री  सिद्ध  ओवर  प्रसाद  :  श्री  सा०  लठ

 शमी  रिशांग  fata  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ay  1966  में  अब  तक  विभिन्न  राज्यों  में  परिवार  नियोजन  योजनाओं  पर  कितनी

 धनराशि  की  गई  ;

 क्या  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  सफल  रहा  और

 यदि  तो  इस  दिशा  में  अब  तक  कितनी  प्रगति
 हुई  है

 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला

 परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  के  अधीन  राज्य  सरकारों  को  सहाय्यानुदान  देने

 के  लिए
 1966-67  के  बजट  में  970  लाख  रुपये  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  इस  कार्य  पर

 राज्य  सरकार  ने  अब  तक  ठीक  ठीक  कितना  खर्च  किया  है  इसके  आँकड़े  अभी  राज्य  सरकारों

 से  प्राप्त  होते  हैं ।

 अपेक्षित  सूचना  संलग्न  विवरण  नम्बर
 1

 में  दी  गई

 अब  तक  हुई  प्रगति  संलग्न  विवरण  नम्बर
 2

 में
 दी

 गई  है
 ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या
 एल०टी  ०--6541/66  ]

 कलाम सेरी  में  बिजली  का  सब-स्टेशन

 565,  श्री  अ०  ao  राघवन  :  क्या  सिचाई  ओर  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (*)  क्या  विदेशी  मुद्रा  देने  में  देरी
 के

 कारण  कलामसेरी  के  220  किलोवाट  के

 स्टेशन  में  उपकरण  लगाने  का  काम  VHT  हुआ

 क्या  टर्मिनल  उपकरण  प्राप्त  होने  में  बिलम्ब  के  कारण  साब रि गिरी

 free  परियोजना  से  बिजली  की  सप्लाई  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  और

 टर्मिनल  उपकरण  प्राप्त  करने  के  लिये  आवश्यक  बिदेशी  मुद्रा  मजूर  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 सिचाई  और  बिद्युत  मन्त्री  फजरुद्दीन

 से  (a):  साख पत्र  खोलने  में
 अनुभव  कुछ  कठिनाइयों  के  कारण  कलामसेरी  के

 990  किलोवाट  cater  के  लिए  उपकरण  प्राप्त  करने  में  कुछ  देरी  हुई  ।  है  कि  इन

 कठिनाइयों  को  शीघ्र  ही  हल  कर  लिया  जाएगा  ।  इसी  दौरान  केवल  राज्य  बिजली  बोर्ड

 ने  स्थाई  आधार  पर  उप-केन्द्र  को  सुसज्जित  करने  की  कार्यवाही  की  हैं  ।
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 जम्मू  तथा  किशोर
 अस्थिर वासी  गुजर

 566,  श्री  रीडिंग  किलिंग  :

 FIT  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जम्मू  तथा  काशमीर  में  अस्थिरवासी  गूजरों  को  बसाने  की  कोई  योजना

 बनाई  गई

 यदि  तो  इस  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या

 इस  पर  कुल  कितना  व्यय  होगो ;

 इस  योजना  को  क्रियान्वित  करने  में  कितना  समय  लगेगा  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  (  श्रीमती  चन्द्रशेखर

 से  :  अस्थिरवासी  गूजरों  को  बसाने  के  लिए  राज्य  सरकार  ने  एक  योजना

 बनाई  जिस  पर  चतुर्थ  योजना  की  कालावधि  में  23.01  लाख  रुपये
 का

 ख़र्च  होने  की

 सम्भावना  है  ।

 राज्य  सरकार  ने  निम्नलिखित  योजनाओं  का  प्रस्ताव  किया  है

 लाख  की  राशियों

 चलते  फिरते  स्कूलों  की  स्थापना  0.75

 मेट्रिक-पूर्व  छात्र  वृत्तियाँ  देना  0.25

 5.00 अश्व-पथों  में  सुधार

 tq  बसेरे  तथा  विश्राम  स्थल  2.00

 व्यवसायिक  प्रशिक्षण  के  लिए  गुजर  तथा  0.25

 बकर  वाल  जातियों  के  लड़कों  को  विशेष

 छात्र  वृत्तियाँ

 क्रय  तथा  प्रदाय  केन्द्रों  की  स्थापना  1.00

 शिल्प  केन्द्रों  की  स्थापना  1.00

 2.25 दोधी  गूजरों  लिए  मकान  तथा  मकानों

 के  वास्ते  जमीनें

 चलता-फिरता  चिकित्सा  एकक  0,33.

 10  1.18 चलते  फिरते
 पशु-चिकित्सा  एकक

 I]  3,00 गड़  हाँडियों  तथा  era  हाँजियों  के  लिए

 उपनिवेश  योजनायें

 12  5,00 मोतियों  तथा  वालों के  कल्याण  के

 लिये  योजनायें

 13  1.00 श्रव्य  साज  सामान

 जोड़  _25 01
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 Written  Angwets  July  28,  1966

 :  इन  योजनाओं  पर  विचार  हो  Sel  यदि  ये  मेजर  कर  ली  1966-

 67  से  प्रारम्भ  होनी  वाली  चतुर्थ  यो  जना  के  दौरान  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जाएगा  ।

 तीसरी  योजना  में  सम्मिलित  की  गई  मणिपुर  की  योजनाएं

 567,  श्री  रिशांग  किशन  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 योजना  में  सम्मिलित  योजनाओं  के  लिए  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  मणिपुर
 के  लिये  कुल  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 तीसरी  पंचवर्षीय  के  अन्त  में  कितनी  प्रतिशत  वापस
 ह

 लौटाई  गई  ग

 इस  धनराशि  के  वापस  लौटाये  जाने  के  मुख्य  कारण  क्या  और

 भविष्य  में  ऐसी  राशि  को  वापस  लौटाये  जाने  से  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय

 किये जा  रहे  हैं  ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक  :

 और  1288  लाख  रुपये  की  स्वीकृत  व्यय-व्यवस्था  के

 मणिपुर  सरकार  ने  1966-67  की  सालाना  योजना  के  विचार  विमर्श के  दौरान  सम्भावित

 खर्चा  1397  लाख  रुपये  बताया  ।  यह  9  प्रतिशत  अधिक  है  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 प्रश्न नहीं  उठता  ।

 अनुसूचित  अदीम  जातियों  के  कल्याण  कार्य  के  लिये  धन  का  नियतन

 568,  श्री  रीडिंग  किलिंग
 :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  में  अनुसूचित  आदिम  जातियों  के  कल्याण  कार्यों  के

 लिए  संघ  राज्य  क्षेत्रवार  कितनी  धनराशि  नियत  की  गई

 योजना  के  दौरान  प्रतिशत  नियत  की  गई  धनराशि  में  से  कितनी  राशि
 वापिस

 की

 यदि  कोई  धनराशि  वापिस  की  गई  है  तो  उसके  क्या  कारण  और

 भविष्य  में  समाज  कल्याण  कार्यों  के  लिए  नियत  राशि  को  वापिस  किये  जाने

 से  रोकने  के  लिए  यदि  कोई  उपाय  किए  गए  तो  वे  क्या  हैं  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप  मन्त्री  चन्द्रशेखर )  :

 से  यह  सुचना  विभिन्न  संघ  राज्य  क्षेत्रों  से  एकत्रित  की  जा  रही  है  और

 प्राप्त  होते  ही  वह  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  ।
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 a  ey कणणा्णतए।कणणएयुय ह >

 Eradication  of  Cholera  and  Smallpox WHAGLE  हम

 569,  07,  Ram  Manohar  Lohia  :  Shri  Kishen  Pattnayak

 Shri  Ram  Sewak  Yadav  :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  bs  plewsed  to  stite  :

 (a)  whether  Government  have  conveyed  their  thanks  to  the  World  Health

 Organisation  for  their  holp  in  eradicating  Malaria  in  India  ;

 (b  whether  it  1s  a  fact  that  that  Organisation  has  been  requested  to  formulate  a

 scheme  joinuly  with  Government  regarding  eradization  of  Cholera  and  Small-pox  ;
 (  if  not,  the  reasons  thereof  ;

 (d  whether  Government  have  estimated  the  number  of  deaths  caused  by  these
 two  epidemics  every  year  ;  and

 (  ०)  if  so,  the  conclusions  arrjved  at  ?

 Minister  of  Health  and  Family  Planning  (  Dr,  Sushila  Nayar  ):

 (  8  )  The  Union  Minister  f.r  Health  and  Family  Planning  in  her  addressto  the
 19th  World  Health  Assembly  thanked  the  International  and  Bilateral  organisations  for
 their  assistance,

 (b)  No  The  World  Hoesith  Organisation  is  however,  providing  assistance  for
 the  successful  impiomentation  of  the  Cholera  Control]  Programme  and  the  National

 Smallpox  Eradication  Programme,

 (¢  )  Does  not  arise,

 (d)  A  statement  giving  the  year-wise  number  of  notified  deaths  due  to  Cholera
 and  Smallpox  is  given  beiow.-

 Yoar  No.  of  notified  deaths.

 Cholera  Smallpox,

 1963  20,309  26,360
 1964  19,836  11,831

 1965  12,743  8,739
 2k

 1966  774  4,912

 (  upto  2,7,  66  )

 (e  )  It  will  be  observed  from  the  above  stetement,  that  there  has  been  a  pro-

 gressive  decline  in  the  number  of  deaths  from  Cholera  and  Smallpox  from  year  to  year.

 Adivasis

 570.  Shri  Uttya  :  Shri  Madhu  Limaye  :

 Will  the  Minister  cf  Planning  and  Social]  Welfare  be  pleased  to  staie  ;

 (  a)  whether  the  Central  Government  have  issued  any  directives  to  safeguard
 the  traditional  rights  of  Adivasis  in  respect  of  Harkhanda,  Dharkhande  and  Jalawan

 with  a  view  vo  discharge  thoir  responsibility  under  Article  339  of  the  Constitution  ;

 (b  the  number  of  States  where  such  rights  are  being  enjoyed  by  the  Adivasis

 at  present  ;  and

 (  ध a  )  if  the  reply  to  part  (  a  )  above  be  in  the  negative,  the  reasons  therefor  ?

 Deputt'  Minister  in  the  Department  of  Social  Welfare  (  Smt.
 CHAMAEASERMAS

 *  Figures  are  provisional,
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 (a  )  to  (c)  Article  339  of  the  Constitution  ompowers  the  giving  of  directions

 with  reference  to  the  preparation  and  execution  of  welfare  schemes,  and  there  is  no

 reference  in  this  aiticle  to  protection  of  traditional  rights,  There  is  no  information

 about  these  traditional  rights  and  no  directions  have  peen  issued  by  the  Centra]  Gover

 nment  in  respect  of  Harkhanda  Dharkhanda  and  Jalawan

 दिल्ली  के  आसपास  नई  बस्तियों  की  खाका  सम्बन्धी  योजनाएं

 571  श्री  अ  ना०  विदधालंकार

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 दिल्ली  के  मुख्य  aged  ने  जनता  को  यह
 चेतावनी  दी

 है  कि

 बह  सम्बन्धित  अधिकारी से  खाका  सम्बन्धी  योजनायें  की  जांच  करवाये  बिना

 प्राधिकृत भूमि  न  खरीदे

 क्या  यह  सच  है  कि  सम्बन्धित अधिकारी  ने  खाका  सम्बन्धी  योजनायें  की  स्वीकृति

 देने  नभ  स्वीकृति वापस  ले  ली  जिसके  फलस्वरूप  gas  नई  बस्तियां  बसाने  वाले

 को  अत्याधिक  कठिनाई  हुई  तथा  काफी  नुकसान  ;

 दिल्ली  के  आसपास  नई  बस्तियों  के  खाका  सम्बन्धी  योजनाश्रों  को  शीघ्र  अन्तिम  रूप

 तथा  कालोनाइजरों  की  करार  wats  की  सुरक्षा  सुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  है  ?

 आवास  तथा  नगरीय-विकास  मन्त्री  मेहर चन्द्र

 जी

 ऐसा  कोई  मामला  नोटिस  में  नहीं  श्राया  है  ।

 (71)  नगर  निगम  द्वारा  नई  बस्तियों  के  ले-प्रावट  प्लान  पर  उसके  बाद  विचार  किया

 जायेगा जब  कि  दिल्ली  डवलपमेंट  श्राथरटी  के  द्वारा  जोनल  डवलपमेंट  प्लान  को  अन्तिम रूप  दे  दिया

 जाये  तथा  सरकार  के  द्वारा  अनुमोदित  हो  जाये  |

 ए्णाकुलम  में  तापीय  बिजली  घर

 (72  श्री  रामचन्द्र  इलाका  श्री  कुलेश्वर  मोना

 क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  20  श्रीफल  1966  के  अतारांकित  प्रश्न  सं०  3932  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  ए्कुलम में  एक  तापीय  बिजली  घर  स्थापित  करने  की  योजना  पर  इस  बीच

 विचार  किया  गया  है  ;  शर

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  फखरुद्दीन  :

 तथा  :  कोचीन  में  एक  तापीय  संयंत्र  स्थापित  करने  एक  स्कीम  स्वीकार  की

 गई  है  ।
 इसमें

 352  लाख  रुपये  की  maf  लागत  पर
 30

 मैगावाट
 क्षमता के  एक  तापीय

 घर  का  प्रतिष्ठान  सम्मिलित  यह  बिजली  घर  कोचीन  तेलशोधक  कारखाने  से  उपलब्ध  भट्टी  का

 तेल  प्रयोग में  लाएगा  ।
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 दर भगा  राज  की  सम्पत्ति

 575  श्रीमती  रण  चक्रवर्ती

 क्या  धत्  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार को  पता  है  कि  दरभंगा  के  स्वर्गीय  महाराजा  ढारा  दरभंगा  राज  को  जो

 सम्पत्ति  दरभंगा  विश्वविद्यालय के  लिये  न्यास  सम्पत्ति के  रूप  में  दे  दी  गई  उसे  न्यासी  द्वारा

 उसके  वास्तविक  मूल्य  से  बहुत  कम  मूल्य  पर  बेचा  जा  रहा  है

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  उक्त  सम्पत्ति  पर  सभी  सरकारी  कर  वसूल  कर  लिये  सनौर

 क्या  इस  सम्पत्ति  का  वास्तविक  मूल्य  पता  लगाने  के  लिये  कोई  जांच  की  जा

 रही  है
 ?

 faa  मन्त्री  mater  चौधरी  )

 wat  तक  सरकार के  पास  ऐसी  कोई  सुचना  नहीं  है
 ।

 न्यासियों  पर  कर  का  कोई  दायित्व  नहीं  है  ।  चूँकि  इन  सम्पत्तियों  का  दान  सार्वजनिक

 att  प्रयोजनों  के  लिए  किया  गया  इसलिए  दान-कर  का  भी  कोई  दायित्व  नहीं  कौर  चू  कि

 उक्त  प्रयोजनों  के  लिए  यह  दान  स्वर्गीय  महाराजा  की  मृत्यु  के  6  महीने  से  भी  श्रमिक  समय  पहले

 दिया  गया  इसलिए  मृत  सम्पत्ति  शल्क  का  भी  दायित्व  नहीं  है  ।

 नहीं
 ।

 राजस्व  की  दुष्टि  से  ऐसी  जांच-पड़ताल
 करने

 का  कोई  प्रशन ही  नहीं

 उठता  |

 Water  Supply  to  Vikram  Nagar  Colony

 574.  Dr.  Ram  Manohar  Lohia  Shri  Ramsewak  Yadav

 Shri  Kishen  Pattnayak

 11  the  Ministor  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  stave

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  Vikrtm  Nagar  Colony  js  in  existence  for  the  last
 eighteen  years,  but  no  arrangements  for  water  supply  have  been  made  there  go  far

 (  ०  whether  it  is  also  a  fact  that  despite  many  representations.  no  action  has
 been  taken  so  far  ;  and

 (  if  so,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  Health  and  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar

 (8  and  (b  Yes
 ;

 the  colony  is  in  existence  for  about  eighteen  years,  There
 are  about  a  dozen  water  hydrants  inthe  colony  which  supply  filtered  water  to  the
 residenta,

 the  Master  Plan  for  Delhi,
 (  The  colony  has  been  built  up  in  an  area  which  has  been  shown  as  in

 The  inhabitants  of  this  colony  will  have  to  bo  shif  ed  else.
 where  as  soon  as  possible,  The  Delhi  Municipal  Corporation  do  not  Propose  to  incur  an infructuous  expenditure  on  the  provision  of  pip:d  water  supply  in  this  colony  which  is
 expected  to  be  shifted  from  its  present  site  before  long,

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  उपदान  नियम

 प् 575,  डा०  श्रीनिवासन  :  क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  रक
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 Written  Answers  July  28,  1966.

 er  तु

 क्या एक  समान  नीति  निर्धारित  करने  की  दृष्टि  से  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों

 पर  लागू  होने  वाले  ग्रैच्युटी  नियमों  में  संशोधन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  क्य  है

 यदि  तो  उसके  क्या  कारा  हैं  ?

 faa  मन्त्री  सचिन्द्र  :

 नहीं  ।

 (@)  प्रदान  नहीं  उठता
 ।

 हाल  के  वर्षों  में  स्थायी  तथा  ग्र स्थायी  कर्मचारियों  पर  लागू  नियमों  को  पहले ही

 पुनरीक्षित  कर  दिया
 गया  है  ।

 पीने  के  लिये  भूमिगत  जल

 576.  श्री  कोला  बिकेंगे  क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पोने  के  लिये  भूमिगत  जल  का  उपयोग  करने  का  सरकार  का  कोई  प्रस्ताव  है
 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  है  ;  कौर

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 श्र  जहाँ  कहीं  भी  जल  विज्ञान  सम्बन्धी  परिस्थितियां  saga  पाई  जाती  हैं

 वहां  उथले  तथा  गहरे  सुरों  के  माध्यम
 से  भूमिगत  जल  को  पीने  के  काम  में  जल  पूरी

 योजनायें  का  अधार हैं हैं  ।  गहरे  तल  से  भूमिगत  जल  निकालने  के  लिए  ज्योलौजिकल  सर्वे  श्राफ

 इण्डिया  तथा  एक्स-प्लोरेटरी  ट्यूब  वैल्स  श्रागनाइजेशन  की  सेवाय  भी  उपयोग  में  लाई  जा  रही

 संयुक्त  राष्ट्र  विशेष  निधि  की  सहायता  से  राजस्थान  उत्तर  oar  उड़ीसा  शौर

 मद्रास  राज्यों  तथा  दिल्ली  में  भी  जिन  स्थानों  में  भूमिगत  जल  मिलने  की  ara  जल  स्रोत  खोजे

 यह  प्रदान  नहीं  उठता  ।

 दिल्लो  में  ‘aq’  सम्बन्धी  प्रचार

 577.  atl
 aft  विष्णु कामत  :  श्री  कण  ना  तिवारी

 :

 थी  विभूति  मिश्र  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या
 उनका  ध्यान  राजधानी  में  श्रशिष्टतापुर्ण  चित्रों  द्वारा  परिवार  नियोजन  के  लिये

 लूप  का  प्रचार  करने  वाले  बोर्डों  की  कौर  श्रावित  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  इसके  क्या  कारा हैं  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  ws  बोर्डों  को  हटाने  तथा  अधिक  ats  बनाने

 का  है  ;  कौर
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 6  1886  लिखित

 क्या  सरकार  राज्य  सरकारों  को  भी  ऐसा  ही  बरामद  देगी  ।

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 पौर: खे)  जी  नहीं  ।  कुछ  लोगों  ने  कतिपय  डिजायनों  को  पसन्द  नहीं  किया है
 जबकि

 walt  उन  बोर्डों  के  लिए  सरकार  को  बधाई  दी  है  ।  आधुनिकतम  विधियों  को
 जनता

 के  ध्यान  में

 लाने  का  उद्दीन  पुरा  हो  गया

 aaa  सामान्य  क्रम  में  इस  डिजायन को  हर  तीसरे  महीने  बदला  जाना  था  ।  बोर्डो

 को  बदला  जा
 रहा  है

 ।
 जनता  को  निरन्तर  प्रे  रित  करते  रहने  के  लिये

 wa  डिजायन  तैयार  किये

 जा  रहे  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  ने  ये  बोर्ड  लगाये  ही  नहीं हैं  उन्हें  सलाह  देने  का  प्रशन  नहीं

 उठता ।

 करेंसी  नोट

 578,  श्री  ह - ह  बरुआ  :  श्री  - 161  ता०  चतुर्वेदी  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  26  1966  के  स्टेट्समैन  में  टेप  बाइपास  ए  पैकेट

 श्राफ  1,000  रुपी  नोट्सਂ  शीर्षक  के  अन्तर्गत  प्रकाशित  समाचार  की  शोर  दिलाया  गया  है  ;

 यदि  तो  उस  में  कही  गई  बातें  कहां  तक  सच  हैं  ;  झर

 alas  मूल्य  के  नोटों  को  बदलने  के  लिये  28  1947  से  पहले  किये  wey

 कितने  दावे  श्रभी  तक  निर्णय  के  लिये  पड़े  हैं  तथा  वे  किस  स्थिति  में  हैं  ?

 वित्त  मन्त्री  ( ait  सचिन्द्र  चौधरी

 जी  हां

 श्री  एम०  के ०  बैयाद  ने  हजार-हजार  रुपये  के  सोलह  नोट  बदलवाने  के  लिए  27

 1946  अर्थात गद  उस  तारीख  (26  1946)  के  बाद  एक  घोषणा-पत्र  पेश  किया  था  जिस

 तारीख  तक  इस  प्रकार  के  नोटों  के  विनिमय  के  दावों  को  स्वीकार  करने  की  बात
 अधिसूचना  में

 कही  गयी  थी  ।  चू  कि  ऐसी  अपवादजनक  परिस्थितियां  नहीं  थीं  आदेशों  में  ढील  देना  उचित

 इसलिए  श्री  sare  का  दावा  25  1947  को  नामंजूर  कर  दिया  गया  ।

 कोई  दावा  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 सिचाई

 श्री  रवीन्द्र  वर्मा  : 579.  श्री  पे०  बेक  टासुब्बया  :

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (®)  क्या  देख  में  तीसरी  पंचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  पैदा  की  सिंचाई  क्षमता  के  उपयोग

 के  सम्बन्ध  में  कोई  नवीनतम  अनुमान  लगाया  गया  है  ;  कौर

 (a)  क्या  इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिये  कोई  मूल्यांकन  किया  गया  है  कि  इसका

 योग  न  किये  जाने  के  लिए  केन्द्र  तथा  राज्यों  में  प्रशासन  व्यवस्था  कहां
 तक

 उत्तरदायी
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 Written  Answers  Sravana  6,  1888.  (Saka)

 सिंचाई  और  fata  wat  oan (sit  फखरुद्दीन  WEA )  :

 ait  सिंचाई  दिव्यता  के  उपयोग  के  सम्बन्ध  में  एक  विस्तृत  अनुमान  लगाया था

 कौर  तारांकित set  संख्या  349 के  उत्तर में  3  1966  को  लोक  सभा  के  पटल  पर  एक

 विवरण  रखा  गया  था  ।  विवरण में  सम्बन्धित  प्रशासन  व्यवस्था को  सुधारने  के  विविध  उपाय

 बताए गए  हैं  ।

 दिल्ली  में  अनधिकृत  इमारतें

 श्री  श्रीनारायण  दास  : 580,  श्री  राम  रख  यादव  :

 कया  आसपास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजधानी में  अनधिकृत  इमारतों  को  गिराये  जाने  का  काम  पूरी  गति  से  चल

 रहा है  ;

 क्या  इस  प्रयोजन  के
 हेतु  सरकार

 ने  दौर  श्रमिक  दस्ते  स्थापित  करने  का

 निश्चय  किया  है

 कितने  अनधिकृत  मकानों  का  गिराया  जाना  wat  बाकी  है  ;  कौर

 इस  बरसाती  मौसम  में  बेदखल  किये  गये  व्यक्तियों  को  फिर  से  बसाने  के  लिये  क्या

 व्यवस्था की  गई  है  ?

 आबा  तथा  नगरीय-विकास  मन्त्री  से हरचन्द  :

 और  :  जी  हां  ।  डिमोलियस  स्व वाइस  की  संख्या  बढ़ा  दी  गयी  है  ।

 और  सूचना  मिली  है  कि  सरकारी  तथा  सार्वजनिक  भूमि  पर  लगभग  50,000

 परिवार  अनधिकृत  रूप  से  बैठे  हुए  हैं  faa  क्षत्रों  पर  अ्रनधिकृत  रूप से  वे  बैठे  हुए  उनकी  जब
 ~  ह

 कभी  सफाई  शुरू  की  जायेगी  तो  जो  परिवार  भुनगी-कोड़ी  हटाने  की  योजना  के  श्रन्तगंत  पात्र  होंगे

 उन्हें  वैकल्पिक  वास  दिया  जायेगा  ।

 केरल  में  कसर  के  मामले

 581,  श्री  मुहम्मद  कोया  :  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी कि  :

 केरल  राज्य  में  इस  समय  कैन्सर  रोग  से  पीड़ित  व्यक्तियों  की  संख्या  क्या है

 कैन्सर के  उपचार  के  लिए  इस  राज्य में  क्या  क्या  सुविधाएं  मौजूद हैं  ;  पौर

 क्या  सरकार  ने  कालीकट के  मेडिकल  कालेज  अस्पताल  में  आधुनिक  तरीके
 से

 कैन्सर

 को  उपचार  करने  के  प्रस्ताव  पर  विचार  किया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 1964  जिसका  कि  ब्यौरा  उपलब्ध  कैन्सर  के  4590  रोगियों  का  इलाज

 किया  गया  ।

 (@)  इसके  इलाज  की  सुविधायें  मेडिकल  जनरल  एर्नाकुलम

 तथा  मेडिकल  कालिज  त्रिवेन्द्रम  में  उपलब्ध  हैं  ।
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 भारत  द्वारा  नियुक्त  कैन्सर  समिति  मौजुदा  सुविधाओं  का  Wega  करने

 तथा  यदि  आवश्यक  कौर  सम्भव  gat  तो  उनके  विस्तार  की  सिफारिश  करने  के  लिए  निकट  भविष्य

 में  केरल  का  दौरा  करेंगी  ।

 Vasectomy  Operations,

 582.  Shri  Kashi  Ram  Gupta  :  Shri  Balmiki  :

 Will  the  Ministor  of  Heaith  and  Family  Planning  be  pleased  to  state

 (a  )whether  a  man  operated  for  vasectomy  can  sgain  be  operated  for  gaining

 réproductive  capacity  :

 (b  )  whether  Government  have  collected  any  data  about  its  succoss  and  if  so,

 what  is  the  percentage

 (  )  whether  any  such  operation  facilities  are  available  in  Delhi  :  and

 (  व  )  if  the  reply  to  part  (¢  )  abcvo  be  in  affirmative,  the  rames  of  the  Hospitals
 er  Centres  where  such  facilities  are  available  ?

 ry e Minister  of  Health  &  Family  Planning.  (  Dr.  Sushila  Nayar  )

 (a  )  Yes,  Sir,

 (b  Late  Dr,  G,M,  Phadke  of  Bombay  periormed  such  operations  on  50  vases,
 45  of  these  cases  (  90%)  proved  to  be  successful.  In  their  cases  semon  became  positive

 for  spermatozoa  after  the  operation  and  wives  of  32  of  these  persons  became  pregnant.

 (०)  &  (  d  )  No  special  facilities  are  uviilable  but  anyone  who,  wishes  so  can  go
 to  a  surgeon  and  seek  assistance  in  any  of  the  hospitals,

 पहाड़ी  श्र
 त्रों  का  विकास

 583.  श्रीमती  रामदुलारी  सिन्हा
 :  श्री  हेमराज  :

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  श्री  दलजीत  fag  :

 क्या  योजना  तथा  समाज़  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  कया  यह  सच  है  कि  प्रधान  मन्त्री  ने  योजना  आयोग  से  कहा  है  कि  वह  पहाड़ी

 क्षेत्रों
 का

 विकास  करने  के  लिये  पृथक  विशिष्ट  योजनायें  तैयार  और

 यदि  तो  ये  योजनायें  क्या  हैं  ?

 पैमाना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  (sit  अशोक  :

 हाँ
 ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के  मसौदे  की  रूपरेखा  अन्तिम  रूप  से  तैयार  हो  जानेके

 बाद  योजना  आयोग  सम्बन्धित  राज्यों  और  संघीय  क्षेत्रों  की  सरकारों  को  पहाड़ी  क्षेत्रों  के

 विकास  के  बारे  में  लिखेगा  और  इन  क्षेत्रों  के  विकास  के  मार्गदर्शन  के  लिये  कुछ  निर्देश  भी

 देगा  जिनके  आधार  पर  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  विकास  के  विशिष्ट  कार्यक्रम  तैयार  किये  जा  सकेंगे

 और  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  के
 मसौदे  में  शामिल  कर  लिए  जायेंगे

 |

 Damage  to  Buildings  due  to  Tremors  in  Delhi

 581,  Shri  Mohan  Swarup  :  Shri  Hari  Vishnu  Kamath  :

 Will  the  Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Development  be  pleased  to  state  :

 97
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 a

 (  @  )  whether  any  damage  has  bee  aused  to  the  buildings  in  Delhi  as  a  result  of
 tremors  felt  on  the  27th  June,  1966

 (  b  )  if  so,  the  details  thereof

 (0  )  the  extent  of  damage  caused  thereby  ;

 (  d  )  whether  an  inquiry  has  been  or  is  being  held  in  the  matter  with  a  view  to

 ascertain  whether  inferior  or  defective  material  wasused  in  construction  was  a  contribut

 ory  factor  in  the  damage  caused  and

 (  if  not,  the  reasons  therefor  ?

 Minister  of  Works,  Housing  and  Urban  Development  ह  Shri  Mehr  Chand  Khanna  )

 (a)  to(e)  As  a  result  of  the  tremors  no  structural  damage  has  been  caused

 to  any  of  the  buildings  constructed  by  or  under  the  chargo  of  the  Central  Public  Works

 Department,  Nome  minor  cracks  have  appeared  in  the  Transport  Bhavan,  Shram  Shaktj

 Bhavan,  Rail  Bhaven,  and  the  National  Institute  of  Educaiion  and  bungalow

 No,  10,  "Presidents  Estate  (  South  Avenue )  Tho  cracks  have  not  been  caused  due  to
 the  use  of  any  interior  or  dofective  m.terials  as  examination  of  works  during  exec  ition

 or  after  completion  by  the  Chief  Technical  Examiner  of  the  Central  Vigilance  Commies.

 ion  safeguards  against  the  use  of  such  materijuls,

 नेफा  का  आर्थिक  विकास

 585.  श्री  श्र०  चं०  बरुआ

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 कया  नेफा  के  लिये  एक  आर्थिक  विकास  योजना  को  चौची  पंचवर्षीय  योजना  में

 शामिल  करने  के  लिये  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया है  ;
 और

 यदि  तो  विभिन्न  क्षत्रों  के  लिये  नियत  परिव्यय  तथा  योजना  में  शामिल  की

 ब्यौरा क्या  है  ? गई  मुख्य-मुख्य  परियोजनाओं

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  अशोक  मेहता  क

 नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 स्कूलों  के  बच्चों  का  स्वास्थय

 586  Blo  महादेव  कया  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  स्कूलों  के  तथा  स्कूलों  के  बाहर  के  भारतीय
 qual

 का  स्वास्थय

 धीरे-धीरे  गिर  रहा  और

 देश  में  राज-सहायता  प्राप्त  तथा  मान्यता  प्राप्त  स्कूलों  के  बच्चों  के  स्वास्थय  का

 ध्यान  रखने  के  लिये  क्या  उपाय  किये  गये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशील
 सायरी Tus}

 इस  निष्कर्ष  की  सत्यता  प्रमाणित  करने  के  लिये  कोई  अध्ययन
 अथवा  अन्य  कोई

 प्रमाण  उपलब्ध
 नहीं  हैं  ।
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 सर्कार
 ने  स्कूल  स्वास्थय  कार्यक्रम  चलाया  है  जिसे  राज्य  सरकारों  के  स्वास्थ्य  एवं

 शिक्षा  अधिकारी  स्कूलों  में  कार्यान्वित  कर  रहे  हैं  ।  विश्वविद्यालयों  की  अपनी  अलग  स्वास्थ्य

 योजनायें  हैं  |

 स्वास्थ्य  कार्यक्रम  की  मुख्य  बातें  इस  प्रकार

 (1)  स्कूलों  में  नये  भरती  होने  वाले  सभी  बच्चों  की  मेडिकल  शारीरिक  त्रुटियों

 का  पता  लगाना  तथा  प्राथमिक  स्कूलों  में  जहां  तक
 सम्भव  उनको  दूर

 करना  तथा  सुधारना  ।

 (2)  आदि  wa  कतिपय  संचारी  रोगों  के  प्रति
 सभी  स्कूल

 जाने  वाले  बच्चों  का  निरापदीकरण  |

 (3)  अध्यापकों  को  स्वास्थ्य  तथा  पोषण  एवं  बच्चों  की  स्वास्थ्य  शिक्षा  के  सम्बंध  में

 पुनश्चर्या  प्रशिक्षण  देना  ।

 (4)  स्कूलों  में  उचित  सफाई  रखना  तथा  उनके  लिये  सुरक्षित  जल  की  व्यवस्था  करना  ।

 (5)  मध्याह्न  आहार  कार्यक्रम ।

 (6)  शिक्षक  प्रशिक्षण  संस्थाओं  तथा  स्कूलों  में  स्वास्थय  की  शिक्षा  ;  और

 (7)  राज्य  तथा  जिला  स्तर  पर  स्कूल  स्वास्थ्य  प्रशासन
 को  सुदृढ़  करना  |

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  भूमि  सीमा  शुल्क  केन्द्र

 587,  डा०  महादेव  प्रसाद  :

 कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  कितने  तथा  किन-किन  स्थानों  पर  सीमा  शुल्क  केन्द्र
 और

 चोरी-छिपे  भारत  से  नेपाल  को  किस  प्रकार  की  तथा  कितने  मूल्य  की  वस्तुएं  ले

 जाई  जाती हैं
 तथा  नेपाल  से  भारत  में  किस  प्रकार  की  और  कितने  मूल्य  की  वस्तुएं  भारत  में

 लाई  जाती हैं  ?

 वित्त  मंत्री  शचोत्द्र  :

 भारत-नेपाल  सीमा  पर  कोई  स्थल  कस्टम  स्टेशन  नहीं  है  ।  लेकिन  नीचे  लिखी  17

 सीमा  चौकियाँ

 जोगबनी  .  नेपाल  गंज

 जयानगर  11  ,  रनकपुर

 रक्सौल  12  _  पिथौरा  गढ़  प्रदेश )

 गलगलिया  13  ,  तिकोनिया

 14 निर्माली  ,  बर हानि

 बैरगनिया  15  ,  गौरी  कांटा  (goo)  ह

 16  WITT |  बिखानाथोरी
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 8.
 सोनपत्ता  )  17,  सुखिया  पोखारी

 9*  नौतनवा  प्रदेश )

 विदेशों  में  बना  जो  माल  नेपाल  से  भारत  में  चोरी  छि  जाता  है  उसमें

 उपभोग  के  सामान  जैसे  सिगरेट  सेफूटी  सौंदर्य

 प्रसाधन  आदि  होते  हैं  ।  1965  में  और  1966  में  पकड़े  गये  ऐसे  माल  का  मुल्य

 लगभग  1,68,000  रुपये  और  1,06,000  रुपये  खयाल  है  कि  भारत  से  नेपाल  में  चोरी

 छिपे  ले  जाया  जाने  वाला  माल  नगण्य है  ।

 अभावग्रस्त  क्षत्रों  में  पीने  योग्य  पानी  की  समस्या

 588.  डा०  महादेव  प्रसाद  :  FAT  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  अभाव  तथा  कठिन  परिस्थितियों  वाले  क्षेत्रों  में  पीने  योग्य

 पानी  की  व्यवस्था  करने  की  समस्या  का  अनुमान  करने  के  लिये  विशेष  जांच  सैलों  द्वारा  प्रत्येक

 राज्य  में  सर्वेक्षण  आरम्भ  किये  गये  और

 यदि  तो  उसकी  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशीला  :  अगस्त  1962  में

 प्रत्येक  राज्य  में  विशेष  ग्राम्य  जल  सम्भरण  जाँच  प्रभाग  स्थापित  करने  की  मंजूरी  दी  गई  थी  ।

 सब  राज्यों  में  ऐसे  प्रभाग  स्थापित  किये  गये  केवल  जम्मू  तथा  काश्मी  राज्य
 में  एक  सब-डिविजन  ही  स्थापित  किया  गया  और  नागालैंड  में  इस  योजना  के  अन्तर्गत  कोई

 प्रभाग  स्थापित  नहीं  किया  गया  ।

 इस  सर्वेक्षण  का  मुख्य  उद्देश्य  अभाव  तथा  कठिन  परिस्थितियों  वाले  क्षेत्रों  की

 जन  संख्या  वहाँ  उपलब्ध  पय  जल  की  निकटस्थ  जल  संसाधनों  की  उपलब्धता  की

 मात्रा  तथा  किस्म  तथा  पाइपों  द्वारा  जल  सम्भरण  पर  होने  वाली  अनुमानित  लागतਂ  आदि  के

 लिये  सामग्री  एकत्रित  करना  है  ।  ऐसा  समझा  जाता  है  की  प्रत्येक  गाँव  के  लिये  अथवा  कुछ  गाँव

 के  लिये  जल  सम्भरण  की  इंजीनियरी  रिपोर्ट  तथा  अति  व्यवहारिक  योजना  का  अनुमान  भी

 उस  सर्वेक्षण  रिपोर्ट  में  सम्मिलित  होंगे  ।

 अधिकतर  राज्यों  में  प्राथमिक  सर्वे  तथा  अनुमाने  का  काय  पुरा  कर  लिया  गया  है  |

 अब  तक  प्राप्त  की  गई  जानकारी  के  आधार  पर  देश  में  कठिन  तथा  अभाव  वाले  क्षेत्रों  में  रहने

 वाली  जन  संख्या  को  पय  जल  सम्भरण  करने  की  योजना  पर  मोटे  तौर  पर  630  करोड़  रुपये

 aa  होंगे
 |

 Artificial  Kidneys.

 589,  Or.  Mahadeva  Prasad  :

 h
 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  जै  e  pleased  to  state  :

 (a  whether  the  attention  of  Government  has  been  drawn  tothe  ‘act  that

 artificial  kidueys  are
 being  mianotnebared

 and  used  in  U.K,  ;  and
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 (  9  )  if  so,  whether  Government  propose  to  tak  action  to  manufacture  kidneys  in
 India  also  ?

 Minister  of  Health  and  Family  Planning  (  Dr  Sushila  Nayar  )  :

 (a)  As  far  as  Government  is  aware  attempts  are  being  made  to  manufacture
 artificia)  kidneys  in  an  isolated  manner.

 (  ०  )  The  question  of.  manufacturing  artificial  kidneys  in  this  country  depends
 on  the  availability  of  components  from  abroad  and  the  question  of  fabricating  these
 units  in  this  country  will  therefore  depend  on  the  availability  of  foreign  resources,

 V.K.R  ४.  Rao’s  visit  to

 590.  Dr.  Mahadeva  Prasad;
 Will  the  Minister  of  Planning  and  Social  Welfare  be  pleased  to  state  ,

 (  )  whether  it  is  a  fact  that  Dr.  V.K.R.V.  Rao,  Momber,  Planning  Comenies-
 ion  had:  visited-  U.K,  in  June,  1966,  to  study  the  inevitable  relationship  between
 technical  education  and  practical  experience  in  industry  ;

 (  0  ifso,  whether  he  has  submitted  any  report  to  the  Planning  Commission
 on  return  from  his  visit  and

 (¢  )  if  so,  the  salient  features  cf  the  report  ?

 Minister  of  Planning  and  Social  Welfare  (  Shri  Asoka  Mehta  ):

 (a)  Yes,  Sir.

 (b  A  report  is  expected  to  be  submitted  shortly,

 (  )  Does  not  arise,

 इन्द्रप्रस्थ  बिजली  घर

 591.  श्री  द्वारका  दास  मंत्री  :  श्री  मचा  लिमये  :

 श्री  रास  सेवक  यादव  :

 क्या  सिचाई  और  बिद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  27  1966  को  दिल्ली  में  इन्द्रप्रस्थ  बिजली  घर  की  नाली  में

 बाढ़  का  पानी  भर  गया

 यदि  तो  इससे  बिजली  घर  को  कितनी  क्षति  और

 इसके  लिये  उत्तरदायी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की  ग

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्री  (  श्री  फखरुद्दीन  अहमद  )  :

 (  परियोजना  की  परिवादी 23-24  1966  की  रात  को  इन्द्रप्रस्थ  केन्द्र  विਂ

 जल  प्रणाली  की  निस्सार  नाली  में  बाढ़  का  पानी  चला  गया  |

 किसी  भी  संरचना  संयंत्र  तथा  उपकरण  को  व  हानि  नहीं  पहुंची  ।

 इसकी  जाँच  की  जा  रही  है  ।
 द

 विवाहों  का  पंजीयन

 592.  श्री  द्वारका  दास  मंत्री  :

 तथा  परिवार VENTS  नियो हिंदी दि  द क्या  स्वास्थ्य  ि  दि  जन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :
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 शानन ee

 क्या  केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  भुईफोड़  ने  विवाहों  का  अनिवार्य  पंजीयन  करने  का

 सुझाव  दिया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  परिवार  नियोजन  मंत्री  सुशीला  :

 से  जी  नहीं  ।  किन्तु  27  और  28  1966  को  बंगलौर  में  हुई  अपनी

 बैठक  में  केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  परिषद्  ने  विवाहों  के  पंजीयन  के  बारे  में  एक  सुझाव  पर

 विचार  किया  तथा  एक  प्रस्ताव  पारित  किया  जिसकी  एक  प्रति  संलग्न  है  ।

 इस  बात  पर  विचार  करते  हुए  कि  परिवार  नियोजन  सम्बन्धी  शिक्षा  के  क्षेत्र  में

 विवाहितों  एक  महत्वपूर्ण  स्थान  है  और  उनका  तुरन्त  पता  लगाने  के  लिये

 तथा  कोई  सन्तोषजनक  पद्धति  नहीं  है  केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  परिषद्  यह  सुझाव  रखती  है

 कि  जन्म  और  मृत्यु  के  पंजीयन  में  सुधार  के  साथ  विवाहों  के  पंजीयन  की  पद्धति  का  भी  प्रचार

 किया  जाय  ।

 उच्च-न्यायालयों  में  आयकर  के  अनिणीत  मुकदमे

 593.  श्री  रामेश्वर  टाटिया  :

 क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 उच्च  न्यायालयों  में  इस  समय  fata  के  लिये  आयकर  के  ऐसे  कुल  कितने  मुकदमे

 पड़े  हैं  जो
 करदाताओं  भौर  आयकर  विभाग  द्वारा

 दायर
 किये  गये  और

 1963,  1964  और  1965  में  कुल  कितने  मामले  तय  किये  गये ?

 वित्त  मंत्री  शिवेन्द्र  चौधरी )
 :

 इस  मंत्रालय  के  पास  उपलब्ध  सूचना  31-3-66  को  जैसी  स्थिति  थी  उसके  बारे

 में  इसके  अनुसार  31-3-66  को  नीचे  लिखे  अनुसार  मामले  बकाया  थे  :--

 (
 \  i)  कर  निर्धारितियों  की  ओर  से  न्याय  के  लिए  पेश

 किये  गये  मामले  1747

 (ii)  विभाग  की  ओर  से  fora  के  लिए  पेश  किये  गये  मामले  1707

 3454.
 (iii)  जोड़

 1963-64  और  1964-65  के  वित्तीय  वर्षों  में  निपटाए  गये  उक्त  प्रकार  के  मामलों

 की  कुल  संख्या  उपलब्ध  है  और  वह  नीचे  दी  गयी  है  :--

 (i)  1963-64  698

 (ii)  1964-65  712

 1410 (iii)  जोड़
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 कलकत्ता  न्यायालय  तस्करी  का  मामला

 594,  श्री  खू ०  काज  भटटाचार्य

 क्या  fra  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उनका  ध्यान  कलकत्ता  में  शुल्क  अधिनियम  के  अधीन  ऐक  मामले  की

 ओर  दिलाया  गया  है  जिसमें  मुख्य  प्रेजीडेंसी  दंडाधिकारी  )
 ने  29  जून  को

 नुक्तों  को  रिहा  कर  दिया  था  क्योंकि  कलकत्ता  के  सीमा-शुल्क  अधिकारी  ने  उनके  विरुद्ध  कोई

 शिकायत  नहीं  की  थी  हालाँकि  जाँच  1965  में  आरम्भ  हो  गई  थी

 क्या  जाँच  कई  लाख  रुपयों  की  विदेशी  घड़ियों  और  दीवार  घड़ियों  के

 gate  पकड़  जाने  के  पश्चात्  आरम्भ  की  गई  थी  जो  कहा  जाता  है  कि  अखिल  भारतीय

 षड़यंत्र  में  आयात  किये  गये  और

 क्या  इस  veda  की  जांच  केन्द्रीय  जांच  विभाग  भी  कर  रहा  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी )

 जी  aft

 कलकत्ता  की  दो  कम्पनियों  द्वारा  जाली  लाइसेन्स  से  हाथ  घड़ियो ंके  व  मेज  घड़ियों

 के  पुर्जे  आयात  किये  जाने  की  सुचना  मिलने  पर  जांच-पड़ताल  शुरू  की  गई  थी  ।

 जी

 राष्ट्रीय  गृह-निर्माण  निगम

 595.  श्री  सुरेन्द्रपाल

 क्या  आवास  तथां  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय  गृह-निर्माण  निगम  ने  खराब  हुए  औद्योगिक  तथा

 कृषि  सम्बन्धी  सामान  से  नया  इमारती  सामान  बनाने  का  तरीका  निकाला है  ताकि  प्रचलित

 इमारती  सामान  पर  अधिकतर  निर्भर न  करनी  पड़े

 यदि  तो  यह  नया  सामान  ठीक  ठीक  किस  प्रकार का  और

 क्या  यह  सामान  आजकल  प्रयोग  किये  जा  रहे  प्रचलित  सामान  से  सस्ता  होगा

 अथवा  महंगा
 ?

 आवास  तथा
 नगरीय-विकास

 मन्त्री  (  oft  मे हरचन्द  :

 (m)  राष्ट्रीय  निर्माण  संगठन ने
 खराब  हुए  औद्यौगिक  तथा  कृषि  सम्बन्धी

 सामान  से  कोई  नया  इमारती  सामान  बनाने  का  तरीका  नहीं  निकाला  है  ।  वेह  मद्रास

 तथा  पश्चिमी  बंगाल  सरकार  को  सेल्यूलर  कार्नक्रीट  cea  की  स्थापना  करने  तथा  wa

 पावर  स्टेशनों  के  खराब  उत्पादन
 प्राप्त  )

 लाईम  तथा  फ्लाई  एश  का  उपयोग  करने  में

 तकनीकी  सहायता  के  रहा  है  ।

 सैल्यूलर  कम्क्रीट  एक  हल्के  वज़न  का  इमारती  सामान  है  तथा  इसका  उपयोग
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 इमारती  खंडों  में  घंटों  के  स्थान  पर  तथा  प्रबलन  के  साथ  छतों  के  शिला-खंडों

 )  के  रूप  में  भी  किया  जा  सकता  है  |

 कलकत्ता  तथा  मद्रास  में  आजकल  उपयोग  किये  जा  रहे  प्रचलित  सामान  से  यह

 सस्ता  होगा
 ।

 दामोदर  घाटी  निगम  कमान  क्षेत्र  में  सिंचाई

 596,  श्री  dita  भट्टाचार्य  :  क्या  सिंचाई  और  बिद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  gar

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों  की  पानी  को  बढ़ती  हुई  माँग  के  कारण

 दामोदर  घाटी  निगम  को  दामोदर  घाटी  निगम  कमान  क्षेत्र  में  सिचाई  के  लिये  न्यूनतम  अपेक्षित

 मात्रा  में  पानी  देने  में  कठिनाई  हो  रही  और

 यदि  तो  सरकार  का  इस  बात  के  लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है

 कि  सम्बन्धित  क्षेत्र  में  पानी  की  कमी  से  सिचाई  ara  को  हानि  न  हो  ?

 सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  नसरुद्दीन  अहमद )  :

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 नजफगढ़  नाला

 597.  थी  ओंकार  लाल  बैरवा थी  हरि  विष्णु  कामत  :

 थी  बड़े  :

 क्या  सिंचाई  और  विद्युत  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हाल  में  नजफ़गढ़  नाले  के  साथ  बनाया  गया  एक  बाँध  पूरा

 होने  के  पन्द्रह  दिन  बाद  ही  cz

 (a)  यदि  तो  इस  घटना  का  ब्यौरा  क्या

 इसके  लिये  किसी  व्यक्ति  को  उत्त  रदायी  ठहराने  के  लिये  कोई  जाँच  की  गई

 है  अथवा  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सिंचाई  और  faa  मन्त्री  फलद द्दीन  अहमद )  :

 नजफगढ़  नाले  के  साथ  कोई  तट बन्ध  नहीं  टूटा  है  ।  किन्तु  रूप  नगर  और  विजय

 नगर  के  बीच  तथा  रूप  नगर  और  जी०  टी०  रोड  के  बीच  के  भाग  में  नाले  के  दक्षिण  तट  के

 साथ  प्रस्तर  कार्य  को  कुछ  हानि  पहुँची  है
 ।

 सब्जी  मण्डी  क्षेत्र  के  साथ  पड़ने वाले
 भाग  का  समस्त

 दक्षिण  क्षेत्र  बहुत  पक्की

 तरह  से  बनाया  गया  है  और  यह  नजफगढ़  नाले  के  दक्षिण  किनारे  के  बहुत  पास  है  ।  यहाँ  पर

 नमी  को  सोखने  के  लिए  अधिक  हरियाली  नहीं  है  और  क्षेत्र  में  पड़ने  समस्त  वर्षा  जल
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 शीघ्र  ही  नजफगढ़  नाले  में  डाल  दिया  जाता  है  ।
 22  और  23  जून  1966  के  बीच  की

 रात्रि  को  इस  क्षेत्र  में  अत्यधिक  वर्षापात  हुआ  जिसके  परिणास्वरूप  नजफगढ़  नाले  को  जाने  वाली

 गलियों  और  छोटी  नालियों  में  प्रचंड  धारा  प्रवाह  हुआ  ।  जल  की  यह  प्रचंड  धारा  नाले  के  दक्षिण

 ओर  के  प्रस्तर  कार्य  पर  से  गुजर  गई  और  इसकी  कुछ  भागों  में  हानि  पहुँचाई  ।

 तथा  केन्द्र  जल  तथा
 विद्युत

 आयोग  के  अध्यक्ष  द्वारा  जांच  की  जा

 रही  है  ।

 चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम

 598.  श्री  बासप्पा  :  श्री  प्र०  to  चक्रवातों  :

 श्री  लिंग  रेड्डी  :

 क्या  स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  परिवार  नियोजन  परिषद्  ने  अपने  कार्यक्रमों  को  अधिक  कारगर

 बनाने  के  लिए  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  अधिक  धन  मांगा  और

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 स्वास्थ्य  तथा  परिवार  नियोजन  मन्त्री  सुशीला  :

 और  जी  हाँ  ।  यह  विषय  विचाराधीन है  ।

 सेनिक  कर्मचारियों  के  जीवन  बोला  निगम  के  दावे

 599.  श्री  बासप्पा  क क  श्री  काशी  राम  गुप्त  :

 श्री

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  जीवन  बीमा  निगम  ने  उन  सेनिक  कर्मचारियों  के  सारे  दावे  अब  तक  पूरी

 तरह  से  निपटा  दिये  हैं  जिनके  बारे  में  सरकार  ने  यह  मान  लिया  था  कि  वे  पाकिस्तान  के  साथ

 हुई  लड़ाई  में  मारे  गये  और

 दावों  का  भुगतान  किस  प्रकार  किया  गया  है  तथा  बीमे  की  राशि  कितनी  थी  ?

 वित  मन्त्री  water  :

 और  सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  और  प्राप्त  होते  ही  सदन  की  मेज  पर

 रख  दी  जायगी  ।

 Food  Poisoning  Cases  in  Delhi

 600.  Shri  Bade  :

 Will  the  Minister  of  Health  and  Family  Planning  be  pleased  to  state  :

 (a)  whether  it  is  a  fact  that  the  condition  of  50  em ॥  ॥  ह ैployees  of  Petroleum  and
 Chemicals  Ministry,  who  took  poisoned  sweets,  is  very  serjous  ;

 (b)  if  so,  the  causes  thereof;  and

 (¢  )  the  action  taken  by  Government  in  the  matter  ?
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 Minister  of  Health  and  Family  Planning  (  Dr.  Sushila  Nayar  )  ;:

 (  a  )  No,  There  was  some  gastric  upset  among  45  persons,  One  of  them  was

 admitted  in  the  Safdarjung  Hospital  and  one  in  tle  All  India  Institute  of  Medical

 Sciences,  where  they  were  kept  for  the  night  and  discbargod  the  next  day.

 (  b  )  No  specific  reasons  could  bo  traced,  Samples  of  Knva,  which  was  suspected
 to  be  responsible  for  the  gastric  upset,  were  taken,  but  nothing  wrong  was  ‘found

 either  on  bacteriological  or  chemical  eXamination  under  the  Provention  of  Food
 Adulteration  Act,

 (  ७  )  The  concerned  shop  was.  closed  for  a  week  till  the  investigaticn  was  com-

 pleted,

 Gold  smuggling  in  Bombay

 601,  2 न Shri  Bade

 Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  . e

 (  whether  it  is  a  fact  that  the  Central  Bureau  of  Investigation  recovered
 560  tolas  of  contraband  foreign  gold,  incriminating  documents  and  one  thousand
 rupees  from  a  flat  at  Kalba  Devi  Road,  Bombay  during  tho  last  week  of  June,  1966  ;

 (  b  )  if  30,  the  name  of  the  place  from  whore  this  gold  was  brought  and

 (  ७  )  the  action  taken  against  those  persons  ?

 The  Minister  of  Finance  ह  Shri  Sachindra  Chaudhuri  )  :

 (  On  28th  June,  1966,  the  officers  of  the  Centra]  Bureau  of  Investigation
 recovered  560  tolas  of  gold  bearing  foreign  markings,  Indian  currency  amounting  tu

 Rs,  9,100/-  ard  some  incriminating  documents  from  a  flat  at  Kalbadevi  Road,
 Bombay.

 (  b  )  &  (0  Two  persons  were  arrested,  Tho  ०980  is  under  investigation,

 राज्यों  का  आर्थिक  विकास

 602,  aft  च०  Flo  भट्टाचार्य  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 पहली  दो  पंच  वर्षीय  योजनाओं  में  विभिन्न  राज्यों  का  आर्थिक  विकास  किस

 अनुपात  से  हुआ  ;

 क्या  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  यह  अनुपात  धीरे-धीरे  कम  होता  जा  रहा  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक  :

 पहली  दो  पंचवर्षीय  योजनाओं में  राज्यों  के  विकास  की  आय  की  अनुमानित  दर

 amid  हुए  एक  विवरण
 सभा-पटल  पर  प्रस्तुत  है  ।

 [  पुस्तकालय  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल०टी  ०--6542/60

 और  :  दूसरी  योजना  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  विकास  की  औसत

 सालाना  दर  5.4  प्रतिशत  थी  जबकि  पहली  योजना  के  दौरान  3.8  प्रतिशत  ।  पहली

 दो  योजनाओं  के  दौरान  पश्चिम  बंगाल  के  विकास  की  दर  कम  नहीं  हुई  परन्तु  ऐसा

 106



 6  1888
 {  हाक  लिखित  उत्तर चिक  क

 मालूम  होता  है  कि  तीसरी  योजना  समस्त  देश  की  निम्न  दर  के  साथ  पश्चिम  बंगाल  की

 दर  में  भी  गिरावट  आ  गई  है  ।

 आयकर  अधिकारियों  को  परीक्षा  का  स्थगित  किया  जाना

 603,  हों  में  बेंकटासुब्बया  :  श्री  सुरेन्द्रपाल  सिह  :
 ,

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  आयकर  अधिकारियों  की  भर्ती  के  लिये  संघ

 लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षा  दूसरी  बार  स्थगित  की  गई

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 अब  यह  परीक्षा  कब  होगी  ?

 वित्त  मंत्री  (ait  सचिन्द्र  :

 और  आयकर  की  भर्ती  के  विज्ञापन  में  लिखित

 परीक्षा  के  लिए  निश्चित  तारीखों  की  घोषणा  नहीं  की  गई  थी  परन्तु  यह  कहा  गया  था  कि

 परीक्षा  1966  में  किसी  समय  होगी  ।  उस  विज्ञापन  के  उत्तर  में  अप्रत्याशित  रूप

 से  अधिक  संख्या  में  आवेदन-पत्र  प्राप्त  होने  के  कारण  परीक्षा  के  लिए  17  और  18  जून  1966

 की  घोषणा  की  गई  थी  ।

 एक  उम्मीदवार  जिसे  परीक्षा  में  बैठने  की  अनुमति  नहीं  दी  गई  दायर  की

 गयी  afiate-aTf aay  पर  aie  प्रदेश  के  उच्च  न्यायालय  द्वारा  दी  गयी

 अन्तरिम  आज्ञा  के  आशय  को  ध्यान  में  रखकर  आयोग  ने  17  और  18  1966  को  होने

 वाली  लिखित  परीक्षा  स्थगित  कर  दी  है  ।  कुछ  आयकर  निरीक्षकों  ने  भी  कलकत्ता  के  उच्च

 न्यायालय  में  इस  तके  पर  दो  अधिकार-याचिकाएँ  दायर  की  हैं  कि  यह  भर्ती  के

 आयकर  अधिकारियों  के  पदों  के  लिए  भर्ती-नियमों  के  उपबन्धों  के  र  नहीं  है  ।

 (7)  इस  परीक्षा  को  यथा  सम्भव  शीघ्र  लेने  के  लिए  आयोग  आवश्यक  प्रारम्भिक

 प्रबन्ध  कर  रहा  है  ।

 ग  र-योजना  व्यय  में  कटौती

 604.  श्री  प्र०  Wo  बरुआ  :  श्री  सा०  ल  जाघव  :

 श्री  जी  ता  विद्यालंकार  :

 कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  गैर-योजना  व्यय  को  कम  करने  के  हेतु  एक  अभियान  चालु

 करने  के  लिये  मुख्य  मन्त्रियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाया था  ;

 यदि  तो  अभियान  की  मुख्य-मुख्य  बातें  क्या  ate

 गत  तीन  वर्षों  में  कितना  गैर-योजना  व्यय  हुमा  है  और  इसमें  इस
 ae

 कितनी  कमी

 होने  की  सम्भावना है  ?

 107



 Written  Answers  Sravana  6,  1888  (Saka)

 —

 वित्त  मन्त्री  शाहिद  «twa:

 वर्तमान  श्रमिक  स्थिति  से  सम्बन्ध  रखने  वाले  मामलों  पर  तथा  उसके  साथ

 सरकार  के  योजना  सम्बन्धी  तौर  योजना  से  भिन्न  व्यय  के  बारे में  विचार  करने  के  लिये यह

 सम्मेलन  किया  गया  था  ।  विचार-विविधा का  लक्ष्य  यह  था  केन्द्रीय  ak  राज्य  सरकारें  1966-

 67  के  लिए  की  गई  बजट  व्यवस्था  के  आंकड़ों  में  निम्न  प्रकार  से  खर्चे  में  कमी  करें

 (i)  प्रशासन  सम्बन्धी  राजस्व  व्यय  में  3  प्रतिशत  ;

 (ii)  पूंजी  सम्बन्धी व्यय  में  5  प्रतिशत ;

 (iii)  सैनिक  निर्माण  कार्यों  में  15  प्रतिशत  ।

 जहाँ  तक  केन्द्रीय  बजट  का  सम्बन्ध  है  उसमें  उपयु क्त  बचत  प्रत्येक  मन्त्रालय  के  बजट  को

 समीक्षा  करने  के  बाद  चयन  करके  की  जायेगी  ।

 पिछले तीन  वर्षों  में  को  केन्द्रीय  सरकार  के  योजना से  भिन्न  व्यय

 के  बिन  निम्न  प्रकार  हैं  —_—_—

 रुपयों  में )

 2061 1962-63  )

 2536 1963-64
 )

 2850 1964-65  )

 (1965-66  के  व्यय  के  स  कभी  तक  उपलब्ध  नहीं  मंत्रालयों  के  बजट  की

 समीक्षा  का  काम  पुरा  होने  पर  ही  यह  पता चल  सकेगा  कि
 1966-67

 के  बजट  में  कितनी  कमी  की

 जा  सकेगी  ।

 Irrigation  Schemes

 Shri  Madhu  Limaye  e e *605.  Shri  Kishen  Pattnayak

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  थक थक

 Will  the  Minister  of  Irrigation  and  Power  be  pleased  to  stute  a

 (  a  )  whether  a  decision  has  beon  taken  for  laying  moro  emphasis  on  minor  and

 medium  irrigation  works  during  tho  Fourth  Five  Year  Plan;

 (  b  )  the  names  of  these  schemes  amongst  the  major  irrigation  schemes  which

 would  be  given  proference;  and

 (  ८  )  the  decision  taken  so  far  in  regard  to  the  Tikarpare  project  in  Orissa?

 Minister  for  Irrigation  and  Power  (  Shri  Fakhruddin  Ahmed  )  :

 (a)  10  (¢)  :-  The  Fourth  Five  Year  Plan  is  yet  to  be  finalised  and  the  new

 projects  to  be  vaken  have  to  await  its  finalisation.

 मकान  किराया  wat

 606,  जैसे  :

 कया  faa  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 यह  सच  है  कि  एक  सरकारी  ज फर्म चारी  जो  दूसरे  सरकारी  कर्मचारी  के  साथ

 उसके  सरकारी  क्वाटर  में  रहता है  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाता  है  ;

 यदि
 तो  क्या  यह

 भी
 सच  है  कि  सरकारी  कर्मचारियों  के  भ्रांतियों  जो

 कारी  नौकरी  करते हैं  ate  अपने  माता-पिता  के  साथ  रहते  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  दिया

 जाता है  ;

 यदि  तो  दो  विभिन्न  सरकारी  कर्मचारियों  के  बीच  ऐसी  भेदभाव  करने  के  क्या

 कारण  हैं
 ?

 वित्त  सन्नी  सचिन्द्र  :

 ate  किसी  दूसरे  सरकारी  कर्मचारी  के  साथ  उसके  क्वाटर  में  रहने  वाले

 सरकारी  कर्मचारी  को  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाता  लेकिन  मकान  किराया  भत्ता  तब  नहीं

 दिया  जाता  जब

 (i)  साथ  रहने  वाला  सरकारी  aa
 मकान  पाने

 वाले  सरकारी  कर्मचारी  का  पति

 अथवा  पुत्र  अ्रथवा  पुत्री  हो  ;  या

 (ii)  सरकारी  मकान  बिना  किराया  दिया  गया  हो  ।

 यह  इस  rare  पर  किया  गया  है  कि  जिन  सरकारी  कमेंचारियों  का  मकान  पाने

 वाले  कर्मचारी  के  साथ  पुत्र  अथवा  पुत्री  का  सम्बन्ध  नहीं  उन्हें  मकान

 पाने  वाले  कर्मचारी  को  किराया  देना  पड़ता  है  तौर  इसलिये  उन्हें  मकान  किराया  भत्ता  दिया  जाता

 है  ।  दूसरी
 झोर  इस  प्रकार  के  रिश्तेदार  मकन  पाने  वाले  के  साथ  बिना  किराया  दिये  रहते  हैं  कौर

 इसलिए  वे  मकान  किराया  भत्ता  पाने  के  हकदार  नहीं  हैं  ।

 देव  नगर  के  गलियारों  में  सीवर  लाइन

 607.  श्री  जैसे  :

 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  स्किल  1,  नई  दिल्ली  के  सुपरिन्टेन्डेन्ट

 नियर  को  5  1966  को  देव  नगर  में  ईਂ  टाइप  के  सरकारो  क्वार्टरों  के  निवासियों  से  कोई

 भ्रम्यावेदन  मिला  जिसमें  सम्बन्धित  क्वार्टरों  के  गलियारों  में  सीवर  लाइन  बदलने  के  बारे  में

 कहा गया  था  ;

 क्या  उसमें  बताई  गई  कठिनाइयों  को  मौके
 पर

 जांच  py  गई  थो  ate  शिकायत

 ठीक  पायी  गई  ;

 यदि  तो  उनकी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही

 की

 आवास  पचा ४) 4  ह  नगरीय  विकास  मन्त्री  मेहर चन्द्र  :

 जी att
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 जी

 इंस
 मामले का  सम्बन्ध  दिल्ली  नगर  निगम  से  है  ।  वेतनमान  6°  सीवर-लाइन  को

 अधिक  बड़ी  सीवर-लाइन में  बढ़ाने  कं
 >

 लिए ए  छन  निर्माण  विभाग  ने  उससे  सम्पर्क  स्थापित

 किया है

 देव  नगर  के  क्वार्टरों  के  लिपे  जल-निस्सारण  +व्यवस्था ट  ey

 608.  श्री  we :

 1066
 क्या  आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्री  3  y  LOO  के  अतारांकित  wea

 संख्या  1474  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गन्दे  तथा  बरसाती  पान  की  निकासी  की  सुविधाएं  प्रदान  करने के  लिये  देव  नगर

 के  सरकारो  क्वार्टरों  में  जिन  खली  नालियों  को  बनाने  के  लिये  दिल्ली  नगर  निगम  सहमत  हो  गया

 था  वे  अब  बन  चकी  हैं  ।

 यदि  उपरोक्त  भाग  का  उत्तर  नकरात्मक  तो  इसके  क्या  कारा  हैं

 क्या  यह  बात  भी  सच  है  कि  दिल्ली  निगम  ने  सरकारी  क्वार्टरों  के  निवासियों  की

 कठिनाइयां  कच्ची  नालियों  के  स्थान  पर  पक्की  नालियां  बनाकर  अर्थात  पहले  से  सतह  को  ऊंचा

 करके  arc  भी  बढ़ा  दी  हैं  जिससे  गन्दा  ौर  बरसाती  पानी  af  इकट्ठा  होने  लग  गया  और

 यदि  तो  अपने  कर्मचारियों  को  इस  मुसीबत  से  बचाने  के  लिए  सरकार  का  कौन

 सी  कार्यवाही  करने  का  विचार है  ?

 आवास  तथा  नगरों-विकास  मन्त्री  मेहरचन्द  खनता  )

 से  दिल्ली  नगर  निगम  ने  नालियां  बनाने  कुछ  कठिनाईयां  बताई  थीं  ।

 इस  मामले  में  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  नगर  निगम  से  संपर्क  स्थापित  किये  हुए  है

 तथा  यह  की  जाती  है  कि  शीघ्र ही  खुली हुई  नालियों  की  व्यवस्था कर  दी  जायेगी ।

 जी att

 सामान्य  भविष्य  निधि  ai  जमा  राशि  पर  ब्याज  की  दर

 60  श्री  जैसे

 क्या  faa  मन्त्री 7  1966  के  भ्र तारांकित  प्रदान  संख्या  3464 के  उत्तर के  सम्बन्ध

 में
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (@)  क्या  सामान्य  भविष्य  निधि  पर  मिलने  वाले  ब्याज  दर  को  बढ़ाये जाने
 के  बारे

 में  जब  कोई  निर्णय  कर  लिया  गया

 यदि  नहीं तो  बिलम्ब  के  क्या  क्या  कारण हैं  ;
 कौर

 इस  सम्बन्ध में  अन्तिम  निर्णय  कब
 तक  किया

 जायेगा  ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी )  (  at  ।  चालू  वित्तीय  ्  के  लिये  ब्याज

 की  दर  4.25  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  से  बढ़ा  कर  4.60  प्रतिशत  प्रतिवर्ष  कर  दी  गई  है  ।
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 प्रश्न  नहीं  उठत े।

 al  पर पर  स्थित  fray रजब
 बंक

 से  गायब  दस्तावेज

 610.  श्री  दी०  चल  शर्मा  श्री  म०  नाम  स्वामी  :

 श्री  अ०  गोपालन  att  दीनेन  भट्टाचा य

 श्री  दशरथ  देव  श्री  च०  का०  भट्टाचार्य

 क्या  faq  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  नागपुर  स्थित  रिवेंज  बैंक
 से  महत्वपूर्ण ों  जिनका  सम्बन्ध

 नागपुर  क्षेत्र  के  एकਂ  प्रमुख  उद्योगपति  की  फर्मों  द्वारा  सरकार  को  जाने  वाली  धन  राशि  के

 कथित  श्रपवंचन  के  मामले से  गायब  होने  का  समाचार है  ;  प्रौढ़

 यदि  तो  इस  मामले  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  है
 ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी  ):  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 अपर  इन्द्रावती  परियोजना

 611  श्री  कपूर  सिह  श्री  नरसिम्हा  रेड्डी

 श्री  प्र०  के०  देव श्री  बटा  सिह

 क्या  सिचाई  और  विजय  त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उड़ीसा  में  अपर  इन्द्रावती  परियोजना  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित

 कर  लिया  गंया  है

 यदि  तो  उसकी  मुख्य  बातें  कया  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कालरा  हैं  ?

 सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  फखरुद्दीन

 तथा  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  को  at  afar  रूप  दिया  जाना  है  ।

 (@)  उड़ीसा  सरकार  ने  परियोजना  को  जिस  प्रकार  बनाया  है  उसमें  गोदावरी  से  महानदी

 में  पानी  का  पार-बेसिन  व्यपवर्तन  सम्मिलित  है  ।  इसमें  निम्नलिखित  का  निर्माण  परिकल्पित  है  ।

 (1)  चार  बांध-एक  मुख्य  बांध  पर  कौर  बाकी  इसकी  तीन  सहायक  नदियों  पर  ।

 (2)  एक  जल  संवाहक  प्रणाली  जिसमें  महानदी  बेसिन  में  पानी  ले  जाने  के  लिए  7500

 क्यू जक  को  जल  निस्तार  के  लिये  श्रभिकल्पित  6600  फुट  लम्बी  सुरंग  5500

 फुट  लम्बी  नाली  श्ञामिल  है  ॥

 (3)  लगभग  1200  फुट  के  कुल  शीर्ष  पर  चलाने  के  लिये  शअ्रभिकल्पित  60  मैगावाट  के  10

 यूनिटों  की  प्रतिष्ठापित  क्षमता  के  साथ  एक  बिजली  घर  /  परियोजना  की  अनुमित

 लागत  6059  करोड़  रुपये  है  झर  ar  है  कि  इससे  100  प्रतिशत  भार

 It}
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 पर  227  मैगावाट  (60  प्रतिशत  भार  अनुपात  पर  380  की  वास्तविक

 क्षमता  उत्पन्न  होगी  ।  इसके  अतिरिक्त  इससे  कालाहाण्डी  जिले  में  2,16,000  एकड़

 भूमि को  सिचाई  की  सुविधा  मिलेगी
 ।

 उड़ीसा  के  पिछड़  हुए  क्षत्र  का  विकास

 612  श्री  कपूर  fag  श्री  नरसिम्हा  रेड्डी  :

 श्री  प्र०  के०  देव : ait  get  सिह

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  ने  राज्य  में  पिछड़े  हुए  क्ष  त्र  विशेषकर  फूलबनी

 तथा  बालनगिर  जिलों  के  विकास  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  योजना  भेजी  है  ;

 यदि  तो  इस  योजना  का
 ब्यौरा  att  इसको  विशेष  बातें  क्या  ak

 क्या  इस  योजना  को  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  कर  लिया  गया  है  ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक  :

 हां ।

 द्
 विवरण  सं  लग्न है  ।

 [  प  में  रखा  गया  ।  देखिये  संख्या  एल  टी ०
 6543/66  |

 इस  स्कीम
 की

 योजना  झ्रायोग  में  जांच
 की

 जा  रही  है
 ।

 इसे  आंशिक रूप  से  था  qat

 तरह  चौथी  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  के  प्रदान  उस  समय  विचार  किया  जायेगा  जब  कि

 राज्य  की  समस्त  योजना  विचार  विनिमय  होगा  तथा  उसे  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ।

 तूतीकोरिन  में  ताप  बिजली  घर

 613.  श्री  मुखिया  :  क्या  सिचाई  और  विद्युत  मन्त्री  7  भ्र प्रे  1966  के  भ्र तारांकित  seat  संख्या

 3485 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  नियंत्रण  तथा  faa  परियोजनाओं  सम्बन्धी  मंत्रणा  समिति

 की  तकनी की  उप-समिति  ने  तूतीकोरिन  में  एक  ताप  बिजलीघर  स्थापित  करने  की  रोज ना  पर  श्री

 बिचार  कर  लिया है

 यदि  तो  उसकी  सिफारिशें क्या  हैं  ;

 यदि  तो  इस  योजना  का  भ्रध्ययन  तथा  जांच  कब  पूरी  हो  कौर

 इस  बिजलीघर  को  चौथी  योजना  अवधि  में  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  का

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  ?

 सिंचाई  और  बिद्युत  मन्त्री  फखरुद्दीन  :

 तकनीकी  उप  समिति  ने  कभी  तक  स्कोर  की  जांच  पूरी  नहीं  की  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 बहु प्रयोजन ोय  परियोजनाएं

 614.  श्री  जसवन्त  मेहता  :  व  रि
 ई

 और  चिद्य/त  मन्त्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :
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 मूल्य  कम  किये  जाने  के  area  किन  बड़ी  बहुप्रयोज नीय
 परियोजनाओं  की  लागत

 पर  प्रभाव  पड़ा  है  ;  अर

 क्या  सरकार  ने  सिंचाई  तथा  विद्युत  सम्बन्धों  परियोजनाओं  की  बढ़ी  हुई  लागत  का

 हिसाब  लगाया  है  ?

 सिख  ई  धौर  विद्युत  मन्त्री  फखरुद्दीन

 रुपये  के  अवमूल्यन  से  सभी  gea  बहुद्देश्यीय  परियोजनाओं  की  निर्माण  लागत  बढ़

 जाएगी  |  उनमें  से  महत्वपूर्ण  परियोजनाएं  ये  हैं  .

 नागा जु  सागर  परियोजना

 कोसी  परियोजना

 गायक  परियोजना

 उकाई  परियोजना

 पेराम्बिकूलम-ग्रालियार  परियोजना

 भीम  परियोजना

 we  परियोजना

 ब्यास  परियोजना

 रामगंगा  परियोजना

 10  चम्बल  परियोजना

 11,  पूछना  परियोजना

 लागत  में  कितनी  वृद्धि  हो  सकती  इसका  हिसाब  लागाया  जा  रहा

 उड़ीसा  में  आयकर  की  वसूली

 615.  श्री  कुलेश्वर  मीना  :  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि  :

 1966  के  wea तक  उड़ीसा  में  आयकर
 कुल  कितनी  रकम  aga  की  गई ;

 उस  राज्य  में  कभी  तक  आयकर की  कितनी रकम  बाकी  है  ?

 वित्त  मन्त्री  (sit  शचोन्द्र  चौधरी )

 सुचना  इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  यथा  सम्भव  शीघ्र  सदन  की  मेज़  पर  रख  दी  जायगी  |

 उड़ीसा  में  ग्राम्य  गृह-निर्माण  योजनायें

 616,  श्री  कुलेश्वर  मीना  :
 थी

 रामचन्द्र  इलाका  :.

 क्या  आवास  UST तथा  aastr दह  क  च  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 113
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 केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य  के  लिये  राज्य  की  ग्राम्य  श्रीवास  योजनाओं  के  लिये

 1966-67  में  कितनी  राशि  मंजूर  की  है  aaa  मंजूर  करने  का  विचार  किया  है  ;  कौर

 उसका  ब्यौरा  कया है  ?

 आवास  तथा  नगरीय-विकास  मंत्री  मेहरचन्द  :

 योजित  निधियों में  से  1.60  लाख  रुपये ।  राज्य  सरकार की  श्रावइ्यकतायें  प्राप्त

 होने  पर  जीवन  बीमा  निगम  निधियों  में  से  भी  नियतन किया  जायेगा  ।

 रुपये  लाखों  में

 ऋण  0.60

 0.60

 अनुदान  )  0.40

 1.60

 उत्तर  देने  की  arta  28  1966

 617.  श्री  कुलेश्वर  मीना  :  श्री  रामचन्द्र  इलाका  :

 क्या  योजना तथा  समाज  कल्याण  मंत्रो यह  बताने  की  HAT  करेंगे  कि  :

 1966-67  में  उड़ीसा  में  श्रादिम  जातीय  विकास  खण्ड
 स्थापित  करने

 के  लिये  उड़ीसा

 सरकार  को  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  मंजूर  को  गई  है  ;  अर

 उसका  ब्यौरा क्या  है  ?

 समाज-कल्याण  विभाग  में  उप  मंत्री  :

 122.86  लाख  रुपये  ।

 यह  राशि  द्वितीय  तथा  तृतीय  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  दौरान शुरू
 किये  गये 60

 प्राचीन  जातीय  विकास  खण्डों  के  श्रनुपोषण  पर  तथा  1966-67  ना  दारान  ्य  नये  ख़ादिम  जातीय

 विकास खण्ड  शुरू  करने  पर  बचें
 की  जायेगी |

 मध्य  प्रदेश  में  कताई  मिलें

 618.  श्री  बाडिया  :  श्री  चंडक

 डा०  चन्द्रभान  fag  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय  :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  24  1966  के  तारांकित  sea  संख्या  762  के

 उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  के  कताई  मिलें  स्थापित  करने  के  प्रस्ताव को  वाणिज्य

 मंत्रालय के  परामर्श  से  श्री  स्वीकार  कर  लिया  गया  है  ;  दौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण हैं  ?
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 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मन्त्री  अशोक  :

 और  :  सहकारी  क्षेत्र  में  कताई  मिलें  स्थापित
 करने  के  मध्य  प्रदेश  सरकार

 के  प्रस्ताव  पर  वाणिज्य  मंत्रालय  से  बरामद  कर  जाँच  की  गई  थी  झौर  यह  निश्चय  किया

 गया  है  कि  इन्हें  राज्य  को  चौथा  पंचवर्षीय  योजना  में  शामिल  करने  पर  विचार  किया  जाय  ।

 पिछड़े  क्षत्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना

 619,  श्री  श्री  चंडक  :

 डा०  चन्द्रभान  सिह  :  श्री  हुकम  चन्द  कछवाय :

 क्या  योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  7  1966  के  भ्र तारांकित  wet  संख्या  3395

 के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेगे कि  :

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  विशेष  रूप  से  उपभोक्ता  वस्तुतया  सम्बन्धों  तथा  परिष्करण

 स्थापना  की  नीति  के  बारे  में  क्या  निश्चित  feats किये  गये  हैं  ;

 क्या  इस  सम्बन्ध में  मध्य  प्रदेश  के  संसद  सदस्यों  ने  प्रधान  मंत्री  कोई  सुभाव  दिया

 है  ;  कौर

 यदि  तो  उनके  के  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 योजना  तथा  समाज  कल्याण  मंत्री  अशोक  :

 पिछड़े  क्षेत्रों  में  उद्योगों  की  उन्नति  को  प्रोत्साहित  करना  हमारी  औद्योगिक नीति  का

 एक  प्रमुख  लक्ष्य  है  ।  इसके लिए  इस  प्रकार  के  उपाय
 अपनाये

 गये  ग्रामोद्योग नौ  लघु  उद्योगों

 का  विस्तार  जहां  सब  मिलाकर  तकनीकी  पतलूनों  की  विवद्यताश्रों  को  देखते  हुए  संभव

 है  सरकारी  क्षेत्र  की  औद्योगिक  परियोजनाओं  को  पिछड़े  क्षेत्रों  में  स्थापित  निजी  क्षत्र  की

 प्रौद्योगिक  परियोजनाओं  के  लाइसेंस  देने  में  पिछड़े  क्षेत्रों  को  तरजीह  देना  कौर  जहां  उद्योगों  को

 झ्राकर्षित  करने  के  लिए  झ्र वस् थापना  )  सुविचारों  की  व्यवस्था  है  वहां  औद्योगिक  क्ष  त्रों

 के  विकास  के  कार्यक्रम  कार्यान्वित  करना  ।

 हां  ॥

 पिछड़े  at  त्रों  में  उद्योगों  की  स्थापना  को  सहारा  शौर  प्रोत्साहन  देने  की  नीति  पहले  ही

 स्वीकार की  जा  चुकी  है  ।

 चौथा  वित  आयोग

 620.  श्री  वाड़िया  डा०  चन्द्रभान  fag:

 श्री  श्री  हुकम  चन्द

 क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कर ेगे  कि  चौथे  वित्त  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  की  गई

 सिफारिश  के  अनुसार  राज्यों  को  ऋणग्रस्त ता  कौर  लोक  ऋण  के  परिशोधन  के  मानको करण  को

 आवश्यकता  सम्बन्धी  सामान्य  को  जांच  करने  की  दिशा  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वित्त  मन्त्री  सचिन्द्र  चौधरी )  :

 वित्त  प्रयोग  ने  जिन  सामान्य  weal at  उल्लेख  किया  है  सरकार  द्वारा  उनकी  जांच  का  काम

 mal  जारी  है  att  जांच  पूरी  होने  तथा  निश्चय  करने  में  तभी  कुछ  समय  लगेगा  |
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 ee  का

 स्वर्णकारों  को  रोजगार  दिलाना

 621,  रामपुर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करे  गे  fH:

 स्वर्णकारों  को  रोजगार  दिलाने के  लिये  केन्द्र  ने  राज्यों को  श्रब  तक  कुल  कितना

 mea  दिया  है  ;

 इस  सहायता  के  माध्यम  से  कितने  व्यक्तियो ंके  लिये  रोजगार  की  व्यवस्था की

 ई  है  !

 वित्त  मंत्री  सचिन्द्र  :

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  विभिन्न  राज्य/संघ  राज्य  सरकारों  को  स्वर्णकारों  के  पुनर्वास

 के  लिए  ऋण  के  रूप  में  10,84  करोड़  रुपये  की  रकम  दी  गई  है  ।

 a
 तक  87,098  व्यक्तियों  को  ऋण  के  रूप  में  सहायता  मिली

 है  ।

 लोक  लेखा  समिति  के  पच्चासवे  प्रतिवेदन  के  बारे  में

 RE  :  FIFTIETH  REPORT  OF  THE  PUBLIC  ACCOUNTS  COMMITTEE

 अध्यक्ष  महोदय  :  श्री  भागवत भा  आजाद  ने  नियम 377  के  genie  मुझके  सूचना  दी

 वह  प्रशन  पूछ  सकते  हैं  ।

 श्री  भागवत  झा  आजाद  :  कल  ध्यान  दिलाने  वाले  प्रस्ताव  के  उत्तर  वित्त

 मंत्री  ने  कहा  था  कि  सरकार  ने  लोक  लेखा  समिति  को  श्रपना  उत्तर  भेज  दिया  जै  ।  समिति  ने  at

 तक  उस  पर  eat  विचार  प्रकट नहीं  किये  इसलिये  जब तक  उस  प्रतिवेदन को  सभा  के  समक्ष

 पेश  नहीं  किया  जाता  किसो  नियुक्ति  का  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 इस  उत्तर  को  देखते  हुए  मैं  निवेदन  करता  हूँ  कि  लोक  लेखा  समिति  के  अघ्यक्ष से  यह

 पूछने की  अनुमति  दो
 जाये  कि  क्या  वह  इस  मामले  पर  श्री  quia  के  मामले  को  ध्यान  में  रख

 कर  विचार कर  रहे  हैं  अथवा क्या  सरकार ने  इस  समिति  के  समक्ष  कुछ  नये  तथ्य  रखे  हैं

 क्या  लोक  लेखा  समिति  इन  अतिरिक्त  तथ्यों  पर  विचार  करेगी  जिनको  कि  पहले  दबा  दिया  गया  था

 अथवा  जान  THe  समिति  के  समक्ष  पेश  नहीं  किया  गया  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  दूसरे  भाग  के  जाने  की
 भ्र नुम ति  नहीं  दे  सकता  परन्तु  इस  बात

 की
 agate  देता  हूँ  कि  क्या  लोक  लेखा  समिति  को  सरकार  द्वारा  निर्देश  प्राप्त  gat  है  शौर  क्या  वह

 इसको  जांच  कर  रही  है  ।

 श्री  मुरारका  (sia)  :  सच  यह  है  कि  निर्यात  संबंधी  योजनाओं  तथा  सम्बन्धित  मामलों |

 के  बारे  में  लोक  लेखा  समिति  के  पच्चासवें  प्रतिवेदन  को  जो  कि  राजस्व  1965  से  सम्बन्धित

 लेखा  परीक्षा  के  पैरा  88  के  संदर्भ  में  है  मैंने  26  अप्रैल  1966  को  लोक  सभा  में  पेश  कर

 दिया था  ।

 इस  प्रतिवेदन  के  चैप्टर  चार  में  समिति  ने  कुछ  सिफारिशें  की  थी  ।  इन  पर  लोहा  तथा  इस्पात

 मंत्रालय  ने  कुछ  टिप्पण  किया  है  जो  कि  समिति  को  19  जुलाई  1966  को  प्राप्त  हुमा  है  इसके

 दिन  पश्चात्  अर्थात  21  जुलाई  1966  को  लोहा  इस्पात  मंत्रालय  ने  भारत  के  नियन्त्रक  तथा
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 28  1966  अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ale  ध्यान  दिलाना

 महालेखापरीक्षक  के  टिप्पणों  की  एक  प्रति  इस  समिति  को  भेजी  थी  जिसमें  यह  कहा  गया  था  कि

 इस  तथ्य  को  देखते  हुये  कि  ज्ञापन  के  पैरा  31  के  भ्र तु सार  सरकार  का  एक  जांच  समिति  नियुक्त  करने

 का  विचार  है  ait  इसलिये  इन  31  पैरो ंमें  उठाये  गये  विभिन्न  प्रश्नों  पर  इस  अवस्था में  विचार

 करना  आवश्यक  नहीं  सभा  गया है  ।  सरकार  ने  इस  पैरे  के  उप-पैरा  में  जो  निष्कर्ष  निकाले  हैं  वे

 प्रशासनिक  निर्णय  के  रूप  में  हैं  ।  इसलिये  हमें  इस  पर  कोई  टिप्पण  नहीं  करना  है  ।

 26  जुलाई  1966  को  लोहा  तथा  इस्पात  मंत्रालय  यह  निवेदन  किया
 है  कि  सरकार  द्वारा

 प्रस्तुत  किये  गये  टिप्पण  पर  विचार  के  लिये  शीघ्र  ही  समिति  की  बठक  बुलाई  जाये  ।  इस  अदय

 का  पत्र  हमें  26  जुलाई  1966  की  सायं  को  प्राप्त  हुआ  है  ।

 मैं  यह  भी  बता  देना  चाहता  हूँ  कि  जहाँ  तक  इस  समिति  का  सम्बन्ध  है  हमें  किसी भी

 ac  से  किसी  विशेष  मामले  पर  विचार  करने  azar  रिपोर्ट  देने  के  लिये  कोई  निवेदन  अथवा

 झ्र भ्या वेदन  प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।

 अविलंबनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना
 |

 CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC  IMPORTANCE

 केरल  में  रबड़  बागान  के  श्रमिकों  द्वारा  हड़ताल

 श्री  जी  कु०  गोपालन  :
 मैं  रोजगार  तथा  पुनर्वास  स्त्री  का  ध्यान

 निम्नलिखित  श्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  दिलाता  हूँ  तथा  उनसे  अनुरोध  करता

 हूँ  कि  वह  इसके  बारे  में  वक्तव्य  दें
 ।

 में  रबड़  बागान  के  श्र  मित्रों  द्वारा  हड़ताल  17.0

 रोजगार  पुनर्वास  मंत्र  जगजीवन  :  रबड़  बागानों  के  श्रमिकों  की  मजूरी
 का  ढांचा  तैयार  करने  के  लिये  7  1961  को  एक  केन्द्रीय  मज़ूरी  बोर्ड  कायम  किया  गया  था

 जिसमें  दो  निर्दलीय  सदस्यों  के  झ्र ति रिक्त  मालिकों  ate  मजदूरों  के  दो-दो  प्रतिनिधि  कौर  एक  निर्दलीय

 mere  थे  ।  मद्रास  शर  केरल  के  रबड़  बागानों  में  काम  करने  वाले  कर्मचारियों  के  लिये  बोर्ड  द्वारा

 1962  में  ad  सम्मति  से  की  गई  सिफारिशें  ait  मैसूर  के  कर्मचारियों  के  लिये  1963  में  की  गई

 सिफारिशों  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  हैं  |

 मजूरी  बोर्डे  ने  क्षेत्रीय  तथा  कारखाने  के  कर्मचारियों  की  दूरी  दरों  के  बारे  में  सर्व  सम्मति

 से  निर्णय  किये
 जो

 रबड़  बागान  उद्योग  में
 1

 से  पांच  वर्ष  तक  लागू  होने  थे  ।  किन्तु  बोर्ड
 चिकित्सा  तथा  दक्षिण  सम्बन्धी  निरीक्षकों  शादी  की  मज़ूरी  के  सम्बन्ध  में

 aq  रिपोर्ट  श्रुति  रूप से  निश्चित  नहीं कर  सकता  था  ।  इसके  लिये  कुछ  शरीक  समय  चाहिये
 था  ।

 इसलिये  बोर्ड  ने  रबड़  बागान  उद्योग  के  क्यारियों  के  लिये
 1  1964  से  दैनिक  age  की

 दरों  की  सिफारिश  की  है  ।  मज़ूरी  बोर्ड  ने  माधुरी  में  जिन  बढ़ोतरियों  की  सिफारिश  की  उन्हें

 श्रीकांत  रूप  में  कार्यान्वित  किया  जा  चुका  है  ।

 यह  भी  बताया  जाता  है
 कि

 केरल  के  एसोसिएशन  श्राफ  ced  ने  एक  परिपत्र  जारी

 करके
 24  पैसे  प्रतिदिन

 की
 ate  बढ़ोतरी

 की  घोषणा की  है  ।  यह  बढ़ोतरी  1966  से
 लागू  होगी  ate

 मज़ूरी  बोर्ड  की  अन्तिम  सिफारिशों  के  अनुसार  उसका  तालमेल  बैठाया  जायगा  ।

 केरल  में  कुछ  श्रमिक  वर्ग  रबड़  बागान  कर्मचारियों  में  रबड़  मजूरी  बोर्ड  की  अन्तिम  सिफारिशों

 के  सम्बन्ध  में  nea  उत्पन्न  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।  बागान
 श्रमिकों  की  मज़ूरी

 बढ़ाने  के
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 met  विचार  करने  के  लिये  26  मई  को  एर्नाकुलम  में  एक  न्रिदलीय  सम्मेलन  गया  था  किन्तु

 उसमें  कोई  समझौता  नहीं  हो  सका  ।  मजूरी  बढ़ाये  जाने  के
 को

 लेकर  रबड़  बागानों  में  जुलाई
 1966  से  झ्रांधिक  हड़ताल  हुई  है  ।  सरकार  मजूरी  बोर्ड  की  रिपोर्ट  की  प्रतीक्षा  कर  रही  है  जो

 बहुत  शीघ्र  हो  प्राप्त  होगी  ।  उस  रिपोर्ट  के  प्राप्त  होने  के  परमाणु  हो  उचित  कार्यवाही  की  जायेगी  |

 श्री प्र०  हि ०  गोपालन :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  वर्ष  ate
 पिछले  ः  की  रबड़  की

 कीमत  में  wat  है  प्रौढ़  कि  यह  लगभग  18  प्रतिशत  बढ़ी  है  कौर  मालिक  मज़ूरी  में  वृद्धि  देने  के

 भ्र समर्थ  है  विशेषतया  जबकि  उपभोक्ता  वस्तुयें  की  कीमत  में  वृद्धि  हुई  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता हूँ  कि

 क्या  20  जुलाई  1966  को  मजूरी  जेबों  की  बठक  हुई  थी  शौर  कि  मुख्य  सिफारिशों  को  स्वीकार

 नहीं  किया  गया  था  ।  मैं  यह  भी  जानना चाहता  हूँ  कि  25  दिनों  से  चल  रही  हड़ताल को  समाप्त

 करने  के  लिये  सरकार  तुरन्त  क्या  कार्यवाही  करने  वाली  है  विदेशी  मुद्रा  की  अधिक  हानि  न

 हो  ।  सरकार  तुरन्त  कया  कार्यवाही  करने  जा  रहो  है  क्योंकि  20  जुलाई  को  ager  aes  निर्णय

 लेने  तथा  मुख्य  सिफारिशें  स्वीकार  करने  के  लिये  अपनी  बैठक  नहीं  कर  सका  ।

 श्री  जगजीवन  रामः  माननीय  सदस्य  ने  रबड़  के  मूल्य  की  बृद्धि  के  बारे  में  जो  तथ्य  बताये

 हैं  उन  पर  मजूर  बोर्ड  द्वारा  विचार  किया  जायेगा  ।  मजूरी  बोर्ड की  20  जुलाई  को  बैठक हुई  थी

 alc  मेरे  विचार  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों  ने  इस  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  हैं  ।  हड़ताल करने  वाले

 श्रमिकों  से  मेरा  निवेदन  है  कि  वे  हड़ताल  समाप्त  कर  द  कौर  मैं  कार्मिक  संघ  के  नेताओं  से  भी

 भ्रमित  करता  हूँ  कि  वे  श्रमिकों  को  काम  पर  जाने  का  परामर्श दें  ।

 ait  पण  अह्न  :  इस  तथ्य को  देखते  हुए  कि  श्रमिकों  तथा  हड़ताल  करने

 श्रमिकों
 की

 मांगों  के  बारे  में  मालिकों  की  हठधर्मी  के  कारण  सुलह  कराने  के  सभी  प्रयत्न  सफल

 हो  गये  सरकार  का  विचार  ऐसे  प्रबन्धकों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही करने  का  है  ?

 श्री  जगजीवन  राम  मैं  नहीं  समझ  सका  कि  जब  पूरी  as  है  तो
 इन  लोगों  की  क्या

 मांग  है  ।  जैसा  मैंने  बताया  है  कि  यदि  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  कौर  मजूरी  बोर्ड  मालिकों  कौर  निर्दलीय

 सदस्यों  ara  की  गई  सिफारिशों  से  सहमत  न  हों  तो  वे  भ्र पनी  सिफारिशें  कर  सकते  हैं  alt  यह

 विचार  करना  सरकार का  काम  है  कि  वह  किसको  स्वीकार  करे  ग्रेवाल  उनमें
 परिवर्तन

 करे  प्रौढ़

 उनको  क्रियान्वित  करे  ।  इसलिये  इस  समय  जबकि  aga  बोर्ड  की  बैठक  हो  रही  है  कोई  भी

 वाही  करना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  वॉरियर  :  इस  तथ्य  को  देखते  हुए  कि  agd  बोर्ड  की  गतिविधियां  पिछले

 चार  से  पांच  वर्ष  से  जारी  हैं  ate  अन्तिम  प्रतिवेदन  यह  कि  बंगलौर  में  श्रमिकों  के  प्रतिनिधियों

 ने  प्रतिवेदन  पर  हस्ताक्षर  नहीं  किये  कौर  कि  प्रतिवेदन  को  बिना  उनके  हस्ताक्षर  के  ही  पेश  कर

 दिया  गया  है  कया  मैं  जान  सकता  हूँ  कि  राज्य  सरकार  ने  केन्द्र  सरकार  को  इस  मामले  में  हस्तक्षेप

 करने  के  लिये  कहा  है  कौर  कया  केन्द्र  सरकार  का  इरादा  इस  मामले  में  हस्ती
 प

 करने  का  है
 |

 sit  जगजीवन  हमें  मजूरी  बोर्ड  की  सिफारिशों  कभी  प्राप्त  नहीं  हुई  हैं  ।

 श्री  वासुदेवन  नायर  :  मैं  मंत्री  महोदय  को  बताना  चाहता  कि  इस

 के  नेता  ने  जो  कि  मज़ूरी  बोड़ें  के  सदस्य  भी  हैं  बंगलौर  में  इस  प्रतिवेदन  पर  हस्ताक्षर  करने  से
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 6  श्रावण  1888  संभा
 पटेल  पर  रखे  7.0  पंत्र

 लिव  न

 इन्कार  कर  दिया  है  और  श्रमिकों  को  एक  दो  दिन  पश्चात  हड़ताल  करने  के  लिए  कहा  है  ।

 हम  चाहते  हैं  कि  केन्द्रीय  श्रम  मंत्री  इस  मामले  में  तुरन्त  हस्तक्षेप  करके  कोई  समझौता  करायें  ।

 क्या  वह  ऐसा  करने  को  तैयार  हैं  ?

 श्री  जगजीवत  मैं  उचित  अवस्था  में  ऐसा  करने  को  तैयार  हूँ  ।

 थीं  वासुदेवन  नायर  :  वह  अवस्था  कब  आयेगी  ।  कया  मन्त्री  महोदय  चाहते हैं  कि

 के  श्रमिक  भी  हड़ताल  कर  दें  ?

 श्री  जगमोहन  राम  :  यदि  वे  हड़ताल  करना  चाहते  हैं  तो  कर  लें

 श्री  कु०  गोपालन  :  केरल  सम्बन्धी  सलाहकार  समिति  की  बैठक  में  जिसमें

 मंत्री  भी  उपस्थित  थे  हमने  यह  प्रश्न  उठाया  था  और  गुह-किये  मन्त्री  ने  यह  वचन  दिया  था  कि

 वहू  इस  मामले  को  श्रम  मन्त्री  के  साथ  उठायेंगे  ।  इस  बात  को  पन्द्रह  दिन  से  भी  अधिक  हो

 गये  हैं  ।  मैं  जानना  चाहता  हूँ  कि  उसके  बाद  क्या  हुआ  है  ।

 श्री  जगजीवन  राम  :  मैं  अपनी  जिम्मेदारी  से  हट  नहीं  रहा  हुँ  ।  इस  समय  केरल  राज्य

 में  श्रमिकों  का  जो  झगड़ा  है  वह  केन्द्र  सरकार  की  जिम्मेदारी  है  ।  मैंने  बताया  है  कि  हम  उचित

 अवस्था  में  हस्तक्षेप  करेंगे  ।

 ध्यान  दिलाने  की  सुचना  के  बारे  में

 RE,  CALLING  ATTENTION  NOTICE  (  QUERY  )

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  (  Devas  )  :  Mr.  Speaker,  Sir,  you  might  remem-

 ber  that  we  gave  notice  in  regard  to  the  hunger  striky  of  Sadhus  क  कक

 Shri  Madhu  Limaye  Sir,  I  also  gave  notices  of  two  call  attention  notices,

 Mr.  Speaker  1  have  disallowed  all  ofthom  If  members  are  not  satisfied  with

 my  decision,  they  can  write  to  me.
 er ene  eee

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप-मंत्री  शफी  कुरेशी
 :  मैं  मन भाई  शाह  की  भोर  से

 भारतीय  श्रमिक
 1954  की  धारा  4  की  उप-धारा  के  अंतगर्त

 लिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूँ  ।

 (1)  भारतीय  प्रभुत्व  afafaara,  1934  की  घारा  4  क  की  उपधारा  (2)  के  अंतगर्त

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  जिनके  द्वारा  उक्त  अधिनियम  की  facta

 saga  में  कतिपय  संशोधन  किये  गये  :--

 एस०  ओ०  1696  जो  दिनांक  6  जून  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी |

 अधिसूचना  संख्या  43.  (3)  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के

 पत्र  में  प्रकाशित हुई  थी  ।

 एस०  ao  1841  जो  दिनांक  15  1966  के  भारत
 के

 राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी
 ।
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 aint  om  न  कल  लत

 एस०  ओ०  2133  दिनांक  15  1966
 के

 भारत  के  राजपत्र
 में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (2)  भारतीय  प्रफुल्ल  1934  की  धारा  4  क  की  उप-धारा  2  के  अंतगर्त

 अधिसूचना  संख्या  एस०  ato  1940  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  28  1966  के  भारत

 के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  और  एलटी-6515/66 |

 वित्त  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  ब०  to  भगत  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभापटल

 पर  रखता हूँ  :

 *
 (1)  राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  निवेदन  करते  हुए  उप-राष्ट्रपति  द्वारा  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक  24  1965  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा के
 खण्ड  (7)  के

 साथ  पठित  केरल  बागान  1960  की  धारा  27  की

 घारा  (3)  के  अन्तर्गत  केरल  बागान  (arfafra  निर्धारण  का  पुनरीक्षण

 1965  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  22  फरवरी  1966  के  केरल  राजपत्र  में  अधिसूचना

 एस०  आर०  ओ०  संख्या  68/66  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 *
 (2)  राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  निवेदन  करते  हुए  उप-राष्ट्रपति  द्वारा  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक  24  किय ा ह  1965  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  (are)  के  साथ

 पठित  केरल  साहूकार  1958  की  घारा  21  की  SI-FT UT  (3)  के  अन्तर्गत

 केरल  सांगकारा  1964  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  31  1964 के  केरल

 राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  38051/ए4/63/आई  डी  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 *
 (3)  राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  fader  करते  हुए  उप-राष्ट्रपति  द्वारा  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक  24  1965  को  जारी  की  गई  उद्घोषणा  के  खण्ड  के  साथ

 पठित  केरल  स्टाम्प  1959  की  घारा  69  की  उप-धारा  (3) के  अन्तर्गत

 अधिसूचना  एस०  आर०  sito  संख्या  121/66  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  15  1966

 के  केरल  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  जिसके  द्वारा  केरल  स्टाम्प  निर्माण  तथा

 बिक्री  1960  में  एक  संशोधन  किया  गया  |

 *
 (4)  राष्ट्रपति  के  कृत्यों  का  निवेदन  करते  हुए  उपराष्ट्रपति  द्वारा  केरल  राज्य  के  सम्बन्ध

 में  दिनांक
 24  1965 को  जारी  at  गई  उद्घोषणा के  खण्ड  के

 साथ  पठित  केरल  स्टाम्प  1959  की  धारा  9  की  उप-धारा  (2)  के  अन्तर्गत

 अधिसूचना  एस०  आर०  ओ०  संख्या  149/66  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  5  1966

 के  केरल  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (5)  (1)  सीमा-शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं

 की  एक-एक  प्रति  :--

 जी०  एस०  आर०  842  जो  दिनांक  4  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुई  थी  ।
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 जी०  एस०  आर०  866  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत
 के  राजपत्र  में

 शित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  867  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  868  जो  दिनांक  6
 1966

 के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (at)  जी०  एस०  आर०  869  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  870  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (ata)  जी०  एस०  YTTo  871  जो  दिनांक  6  1966 के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  872  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  873  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  थी

 जी०  एस०  भार०  874  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  875  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  ATO  876  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  877  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  थी  ।

 जी०  एस०  azo  901  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  902  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  903  जो  दिनांक  6  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  909  जो  दिनांक  9  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित हुई  थीं  ।
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 जी०  एस०  आर ०  910  जो  दिनांक  9  1966  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  924  जो  दिनांक  11  1966 के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 15  जन  4  VAC)  ना 1066 > जी०  एस०  आर०  958  जो  दिनांक  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर ०  959  जो  Crate गा  cin  l  re]  1966  के  रत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 )  जी०  एस०  आर०  960  जो  दिनांक  15  1966 के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  961  जो  दिनांक  15  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  962  जो  दिनांक  15  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  974  जो  दिनांक  20  Ya,  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1006  जो  दिनांक  23  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1007  जो  दिनांक  25  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर  1007  जो  दिनांकਂ  24  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर  1009  जो  दिनांक  24  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।  क

 जी०  एस०  आर०  1010  जो  दिनांक  24  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुई  थी  |

 जी०  एस०  आर०  1011  जो  दिनांक  24  1966  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ॥

 )  जी०  एस०  आर०  1012  जो  दिनांक  24  1966 के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित  हुई  थी  ।  ्

 जी०  एस०  आर०  1093  जो  दिनांक  9  1966  के  भारत  के  राजपत्र में

 प्रकाशित हुई  थी  ।
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 जी०  एस०  आर०  1098  जो  दिनांक  11  1966 के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 जी०  एस०  आर०  1099  जो  दिनांक  11  1966  के  भारत  के  राजपत्र

 में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (2)  आपात  जोखिम  बीमा  1962  की  धारा  5  की  उप-धारा  (6)
 के  अंतगर्त  आपात  जोखिम  बीमा  संशोधन )  1966  की  एक

 प्रति  जो  दिनांक  25  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  एस०

 ओ  ०  1935  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (3)  आपात  जोखिम  बीमा  1962  की  धारा  3  की  SAAT

 (7)  के  अंतगर्त  आपात  जोखिम  बीमा

 1966  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  25  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना

 संख्या  एस०  ato  1936  में  प्रकाशित  हुई  थी  ।

 (4)  सरकारी  बचत  पत्र  1959  की  घारा  12  की  उप-धारा  (3)  के  अन्तर्गत

 निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक

 (i)  सरकारी  बचत  पत्र  संशोधन  1966  जो  दिनांक  13  1966  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  719  में  प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (11)  राष्टीय  बचत  पत्र  संशोधन  1966  जो  दिनांक  13

 1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  जी०  एस०  आर०  720  में

 प्रकाशित  हुए  थे  ।

 (  पुस्तकालय  में  गई  ।  देखिए  सख्या

 6313/66

 6518/66,  और  |

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  3q-Aeat  (  श्री  प्र०  शे०  भास्कर  ):  मैं  श्री  हाथी  की  ओर  से

 निम्नलिखित  पत्र  की  एक  प्रति  सभा पटल  पर  रखता  हूँ  ।  पंजाब  के  राज्यपाल  से  भारत  के

 राष्ट्रपति  के  नाम  दिनांक  28  1966  के  पत्र  संख्या  एस०/1/एस/66  की  एक  प्रति

 जिस  में  संविधान  के  अनुच्छेद  356  के  अंतगर्त  पंजाब  के  राज्य  के  सम्बन्ध  में  एक  उद्घोषणा

 जारी  करने  की  सिफ़ारिश  की  गई  थी  ॥

 (  पुस्तकालय  में  रखी  गई  ।  देखिए  सख्या  एलटी-6520/66 ] |]

 आवास  तथा  नगरीय  विकास  मन्त्रालय  में  उप-मन्त्री  (  श्री  भगवती )  मैं  श्री

 मेहर  चन्द  खन्ना  की  ओर  से  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 (i)  कम्पनी  1956  की  धारा  619  क  की  उप-धारा  (1)  के  अन्तर्गत  नेशनल

 बिल्डिंग  कंस्ट्रक्शन  कारपोरेशन  नई  के  1964-65  के  वार्षिक

 प्रतिवेदन  की  एक  लेखा-परीक्षित  लेखे  तथा  उन  पर  नियंत्रक  महा  लेखापरीक्षक

 की  टिप्पणियां  ।

 123



 Message  from  Rajya  WaT Sabha  Srava [  na  6,  1888  (Saka)

 (ii)  उक्त  कम्पनी  के  कार्य  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  ।

 में  रखी  गई  ।  देखिए  सख्या

 सिंचाई  तथा  विद्युत  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  (sit  कु०  ल०  मैं  भारतीय  बिजली

 अधिनियम  1910  की  धारा  38  उप-धारा  (3)  के  अन्तगंत  भारतीय  बिजली  )

 1966  की  एक  प्रति  जो  दिनांक  9  अप्रैल  1966  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या

 एस०  AITo  523  में  प्रकाशित  हुए थे
 ।  सभापटल  पर  रखता  हु  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिए  स  गया  एलटी-6225/66 ] ]

 वाणिज्य  मंत्रालय  मसें  उप-मस्ती  शफी  मै  निम्नलिखितਂ  पत्रों  की

 एक  एक  प्रति  सभा पटल  पर  रखता  हू

 रेशम  उत्पादन  सम्बन्धी  कार्यकारी  दल  के  1964

 टक्कर  रेशम  समिति  के  1966.

 [qecrerera  में  रखी  गई  देखिए  सख्या  2/66,  और

 6523/66]

 राज्य  सभा  A  संदेश

 MESSAGE  FROM  RAJYA  SABHA

 सचिव  : मुझे  राज्य-सभा  से  प्राप्त  एक  सन्देश  की  सूचना  देनी  है  फि  राज्य-सभा  ने

 अपनी  26  1966  की  बैठक  में  एक  प्रस्ताव  पास  किया  है  कि  कीटनाशी  विधेयक

 1964,  दोनों  सभाओं  की  45  सदस्यों  की  एक  संयुक्त  समिति  को  सौंपा  जाये  जिसमें

 सभा  के  15  सदस्य  अर्थात्

 (1)  श्री के०  एस०  चावड़ा

 (2)  डा०  धर्म  प्रकाश

 (3)  श्री  कृष्ण  दत्त

 (4)  श्री  नीरेन  घोष

 (5)  डा०  श्रीमती  फॉरेन  गुहा

 (6)  श्री  आई०  के०  गुजराल

 (7)  श्री  जगत  नारायण

 (8)  श्री  लोकनाथ  मिश्र

 (9)  चौधरी  to  मोहम्मद

 (10)  श्री  नेकी  राम

 (11)  श्री  पंढरी नाथ  सीता  रामजी  पाटील

 (12)  श्री  जे०  ato  नागी  रेड्डी

 (13)  श्री  एन०  श्री  रामा  रेड्डी
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 वित्त  मंत्री  की  हाल  की  विदेश  यात्रा  के  बारे  में  वक्तव्य

 (14)  डा०  एम०  एम०  एस०  सि  ज

 (15)  श्री  निरंजन  सिंह

 तथा  लोक-सभा  के  30  सदस्य  हों  भर  सिफारिश  की  कि  लोक-सभा  उक्त  संयुक्त  समिति  में

 ay NU  क-स सम्मिलित  हो  तथा  उक्त  संयुक्त  समिति  के  लिए  भा  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले

 सदस्यों  के  नाम  उस  सभा  को  सूचित  करे  ।

 व्यवस्था  के  प्रश्न  के  बारे  में

 RE,  POINT  OF  ORDER

 Shri  Bagri  (  Hissar  ):  Mr,  Speaker,  Sir,  ona  po‘nt  of  order,  Sailhus  have  heen
 arrested  ja  Delhi,  How  can  law  and  order  be  maintained  in  Delhi  requost  that  the
 Home  Minister  may  make  a  statement  in  rogard  thereto  ?

 Mr.  Speaker  :  The  point  of  order  does  not  mean  thet  if  it  is  not  taken  notice  of,
 the  law  and  order  position  will  worsen,  I  disallow  the  motion

 कुछ  सदस्यों  के  निलम्बन  के  रह  किये  जाने  के  बारे  में

 RE,  REVOCATION  OF  SUSPENSION  OF  CERTAIN  MEMBERS

 ait  हेम  बरुआ  :  मैंने  कल  कुछ  सदस्यो ंके  निलम्बन को  समाप्त  करने  के  बारे

 में  प्रस्ताव  रखा  था  उसे  नहों  लिया  जा  रहा  है  ।  मैं  इस  जोर  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता  हू  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  माननीय  सदस्य  को  संदेशा  भेजा  कि  ay  सभा  नेता  से  परामर्श

 करे  ।  मैं  नहीं  चाहता  कि  ऐसा  प्रस्ताव रखा  जाये  भ्र ौर  रवि कार  हो  जाये  ।  इससे  ale  विरोध  पैदा

 होगा ।  पिछले  42  वर्षों में  एक  मामले  को  छोड़कर  किसी  को  खेद  प्रकट  किये  बिना  सभा  में  aa

 की  भ्र नुम ति नहीं  दी  गई

 संसद-कार्य  तथा  संचार  मंत्री  सत्य  नारायण  मैने  माननीय  सदस्य  को  बताया

 है  कि  ऐसा  प्रस्ताव  मात्ना  सम्भव  नहीं  हैं  ।

 वित्त  मन्त्री  की  हाल  की  विदेश  यात्रा  के  बारे  में  वक्तव्य

 STATEMENT  RE,  FINANCE  MINISTER’S  RECENT  VISIT  ABROAD

 वित्त  मंत्री  water  :  हाल  में  मैंने  संघीय  ata

 इटली  कौर  नेदरलैण्ड  की  यात्रा की  जिसकी  रिपोर्ट  मैं  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत कर  रहा  हु  ।  मैं

 92  1966  को  भारत से  रवाना  था  कौर  9  1966  को  वापस  ara  ।  मैंने

 इन  देशों  की  सरकारों के  पारस्परिक हित  के  श्रमिक  ste  अधिक

 प्रायोजना  सहायता  की  हमारी  श्रावश्यकता  के  सम्बन्ध  में  बातचीत  की  ।  मैं  कौन  में

 चांसलर  डा०  लुडविग  deere  से  at  लन्दन  में  ब्रिटेन  के  प्रधान  मंत्री  श्री  हेराल्ड  विमान  से  मिला ।

 इन  सभी  देशों  में  मैंने  विभिन्न  सरकारों  के  मंत्रियों
 से

 बातचीत  जिसकी  पूति  अघिकारियों  के

 स्तर  पर  हुई  बातचीत से  हुई  ।  जहां  जहां  मैं  मेरा  हार्दिक  स्वागत किया  गया  कौर  बातचीत

 पारस्परिक  सद्भाव  सहयोग  के  वातावरण  में  हुई
 ।
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 जिन  सभी  देशों  में  मैं  गया  वहां  हमारी  सामान्य  झ्ाथिक  नीति  उन  उपायों  जो

 हमने  स्थायित्व  के  साथ  विकास  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  किये  हैं  कौर  खा  तौर  से  आयात  सम्बन्धी

 हमारी  उदारता पूर्ण  होती  को  अच्छी  तरह  से  सभा  जाता  हमारे  धान  मंत्री  को  बुद्धिमत्ता

 शर  साहसपूर्ण  नेतृत्व  की  मुक्तकंठ  से  प्रश सा  की  गयी  ।  मैंने  देखा  कि  इन  सभी  देशों  भारत  के

 प्रति  बहुत  सद्भावना  कौर  हमारी  कठिनाइयों  कौर  समस्याओं  को  समझाने  को  इच्छा  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  बौन  की  यात्रा  में  मुक्के  जर्मन  संघीय  गणराज्य  =- a]  चांसलर  से  मिलने  का

 अवसर  प्राप्त  हम्  |  पारस्परिक  हित  के  विषयों  पर  हमने  सदुभावपूरवक  विचार-विनिमय  किया  ।  मैं

 वहाँ  के  ay  मंत्री  श्री  झ्राथिक  सहयोग  मंत्री  श्री  वाल्टर  केन्द्रीय  बैंक  के  गवन र

 डाक्टर  कार्ल  ब्रेकिंग  प्रौढ़  प्रख्यात  THT  डाक्टर  हर्मन  dog  से  भी  मिला  मेरे  वहां  जाने  से  पहले

 गैर-प्रायोजना  आयात  की  वित्त व्यवस्था  के  लिए  1  करोड़  डालर  के  ऋण  के  लिए  करार  किया  जा

 चुका  था  ।  यह  ऋण  आवश्यक  सहायता  की  कुल  रकम  का  केवल  छोटा-सा  हिस्सा  है  ।  हमारी  बातचीत

 के  बाद  ब  बताया  गया  कि  जमानत  सरकार  ने  गैर-प्रायोजना  सहायता  के  लिए  पर्याप्त  अतिरिक्त

 रकम के  प्रस्ताव  seat  को  संसद  में  प्रस्तुत किये  हैं  ।  ये  प्रस्ताव  उसके  विचाराधीन  साथ ही

 हमने  दामन  भ्र धि कारियों  से  इस  बात  का  प्रबन्ध  करने  के  लिए  उपयुक्त  बातचीत  शुरू  कर  दी  है  कि

 के  लिए  लाइसेंस  देने  के  कार्यों  में  कोई  बाधा  न  पड़े  ।

 27  1966  से  29  1966  तक  मैंने  लंदन  में  बातचीत  कौर  उस  बीच  में

 ब्रिटेन  के  प्रधान  उप-प्रदान  श्री  वित्त-मंत्री  श्राफ  एक्सचेकर )  ,

 मंडलीय  सम्बन्धों  के  मंत्री  श्राफ  समुद्रपारीय  विकास  मंत्री

 कौर  व्यापार  ats  के  भ्रध्यक्ष  से  भी  मिला  ।  मैं  आधिक  विषयों  के  पत्रकारों  कौर  ब्रिटिश  उद्योग  संघ

 के  सदस्यों  से
 भी

 मिला
 ।

 बारिश  सरकार  ने  बड़ी  सहानुभूति  प्रकट  की  शौर  कहा  कि  वह  728  लाख

 डालर  (260  लाख  की  गैर-प्रायोजना  सहायता  का  वचन  देने  के  लिए  तैयार  हैं  ।

 तीस जून  कौर  पहली  जुलाई  को  मैं  नीदरलैंड में  था  ।  मैं  वहां के  वित्त  मंत्री तथा  विदेश

 मन्त्रालय के  विदेशी  सहायता  सम्बन्धी  मन्त्री  से  ।  उन्होंने  हमारी  बहुत सी  समस्याओं  के

 सम्बन्ध  में  सहानुभूति  प्रकट  की  ।  वे  अपने  साधनों  की  सीमा के  इन्दर हमें  सहायता  देने  के  लिए  तैयार

 |  नेदर  लैंड  की  सरकार  चालू  वर्ष  में  110  लाख  डालर  की  सहायता  देने  का  हमारा  अनुरोध

 स्वीकार  कर  लिया  जिसमें  वस्तुझ्रों,के  ग्रा यात के  लिए  70  लाख  डालर  का  एक  सरकारी

 श्र  मानें  तथा  साजसामान  मंगाने  के  लिए  40  लाख  डालर  का  संभरक  ऋण  क्रेडिट

 शामिल  है  |

 फ्रांस  में  मेरी  बातचीत  कृषि-मंत्रो  ate  विदेश-मंत्रालय  के  मंत्री  से  हुई  ।  फ्रांस  में

 हमारा  काम  यह  था  कि  हम  इस  बात  के  लिए  उनकी  सहमति  प्राप्त  करें  कि  हमें  जिस  तरह  को

 वस्तुभ्नों  की  श्रावव्यकता  होगी  उनका  यात  हम  कर  सकेंगे  |  इस  यात्रा  के  परिणाम  ये  लोग

 इस  बात  के  लिए  राजी  हो  गये  कि  हम  रासायनिक  रासायनिक  yar  र

 फांस  के  सहयोग  से  चलाये  जाने  वाले  उद्योग-धंधों  के  लिए  आवश्यक  वस्तु द्र ों  का  आयात  कर  सकेंगे  ।

 वे  इस  बात  के  लिए  भी  राजी  हो  गये  कि  ऋण  भारत  सरकार  को  दिया  जायगा  ।  इन  व्यवस्थापकों

 को  औपचारिक  पत्र-व्यवहार  में  सम्मिलित  कर  लिया  गया  जिसमें  यह  निर्दिष्ट  किया  गया  है  कि
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 चालु  वर्ष  के  लिये  फ्रांस  द्वारा  दी  जाने  वाली  गैर-प्रायोजना  सहायता  करोड़  70  लाख  डालर  की

 होगी  i  फ्रांस  मैंने  मद्रास  के  परमाणु  क्ति  केन्द्र
 र  हल्दिया  के  तेल  साफ  करने  के  कारखाने के

 लिए  फ्रांस  द्वारा  दी  जाने  वाली  सहायता  के  सम्बन्ध  में  भी  बातचीत  की  ।  इन  प्रायोजनाओं  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  फ्रांस  की  सरकार  ने  कभी  तक  कोई  फैसला  नहीं  किया  है  कौर  ०

 की  बातचीत  सामान्य  राजनयिक  माध्यम  से  जारी  रखी  जायगी  ।

 इटली  में  मैं  वहां  के  विदेश-व्यापार  मंत्री  से  मिला  जिन  पर  इटली  द्वारा  दिये  जाने  वाले

 ऋणों  का  जिम्मा  है  ।  इटली  द्वारा  भारत  को  दिये  गये  ऋणों  के  उपयोग  की  समीक्षा  की  ॥

 इटली  ने  चालू  वर्ष  में  3  2  करोड़  डालर  की  गैर-प्रायोजना  सहायता  देने  की  इच्छा  प्रकट  की  है  ।  मैंने

 उन  वाहनों  के  बारे  जिनका  रायात  हम  इटली  से  ऋणी  के  अन्तर्गत  कर  सकते  अधिक

 कीला  रवैया  अपनाने  का  भ्रनुरोध  किया  कौर  इसके  लिए  उपयुक्त  संस्थात्मक  प्रबन्ध  करने  की

 दिखता पर  जोर  दिया  ।  इटलो  की  सरकार ने  हमारे  दृष्टिकोण  पर  समुचित  रूप  से  विचार  करना

 मान  लिया  है  ।  यहां  मैं  यह  भी  बता  कि  इटली  ने  संकट काल ोन  सहायता  के  उपाय  के  रूप  में

 रासायनिक  खाद  के  ware  के  लिए  20  लाख  डालर  का  ऋण  अलग  से  देना  स्वीकार  कर

 लिया है  ।

 इस  यात्रा  के  मेरे  अनुभवों  का  सारांश  यही है है  कि  सभी  स्थानों  पर  हमारा  स्वागत  पुरे  सौजन्य

 शर  सद्भाव  के  साथ  हर  स्थान  पर  लोगों  ने  हमारे  उन  प्रयत्नों  को  बहुत  सराहना  को  जो  हम

 mia  देशवासियों के  रहन-सहन  के  स्तर  को  ऊंचा  उठाने  के  लिए  कर  रहे  हैं  AK  सभी  जगह  उन्हें  इस

 बात  की  जानकारी  थी  कि  एक  विकासोन्मुख  देश  के  रूप में  भारत  अन्य  देशों  से  काफी  art  है  ।

 एक  शर  दृष्टि  से  भी  यह  यात्रा  बहुत  लाभदायक  क्योंकि  इससे  थ  इन  देशों  की  सरकारों  के

 मंत्रियों  से  व्यतित  रूप  से  मिलने  का  अवसर  मिला  श्र  मैं  महूसस  करता  हूं  इससे  इस  भावना  का

 संचार  करने  में  मदद  मिलती  है
 कि

 राज  की  दुनिया  में  एक  दूसरे  पर  निर्भर  हुए  बिना  काम  नहीं

 चल  सकता  ौर  चू  कि  भारत  एक  प्रगतिशील  देश  इसलिए  उसे  जो  सहायता  दी  जायगी  उससे

 राष्ट्र समाज  के  विकास  में  काफी  सहायता  मिलेगी  ।

 डा०  लक्ष्मी मल्ल  सिंघवी  (  :  क्या  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  दौरे  के  दौरान  यह

 agua  किया  कि  विदेशों  में  ag  विचार  है  कि  विकिसिन  देश  विकासशील  देशों  को  जो  सहायता  दे

 रहे  वहू  दायित्व  नहीं  बल्कि  दान  है  ?  यदि  तो  क्या  मन्त्री  महोदय  ऐसा
 प्रभाव  दुर  कर  सके

 हैं  प्रिया  नहीं  ?.

 श्री  water  चौधरी  :  मे  बातचीत  के  दौरान  यह  aaa  बिलकुल  नहीं  gat  कि  हमें  दान

 दिया जा  रहा  है  ।

 Shri  Prakash  Vir  Shastri  (  Bijnor  )  :  It  appexrs  from  the  joint  Indo-Russian

 Communique  issued  after  Primo  Minister’s  visit  to  Moscow  that  there  is  some  change

 with  regard  to  India’s  policy  towards  West  Germany.  I  would  like  to  know  whether

 there  is  any  change  in  the  attitude  of  Weast  Germany  after  this  Communique,

 श्री  सचिन्द्र  चौधरी  :  मैं  वहाँ  sa  विज्ञप्ति  के  जारी  होने  से  पहले  गया  था  ।  इसलिये वहाँ

 किसी  परिवर्तन के  होने  अथवा  न  होने  के  बारे  में  मेरे  निश्चय  करने  कां  seq  उत्पन्न  नहीं  होता ।
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 Patents  Billi  Stavana  6,  1888  (Saka)

 पेटेंट  विधेयक

 PATENTS  BILL

 संयुक्त  समिति  का  श्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  समय  को  बढ़ाने  के  बारे  में  प्रस्ताव

 श्री  कृष्णमूर्ति  राव  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूँ  पेटियों  से  सम्बन्धित  विधि

 को  संशोधित  कौर  समेकित  करने  के  लिए  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  नियत समय  को  अरगल  सत्र  के  प्रथम  दिन  तक  शौर  बढ़ा  दिया  जाये  1.0

 ot  तक  समिति की  22  बैठकें  हुई  हैं  उसने
 33  संस्थापकों  तथा  संगठनों के

 घियों का  साक्ष्य  लिया  समिति  को  छः  साक्ष्य  लेने  हैं  ।  14  सदस्यो ंने  ल  पत्र  लिखा है  कि

 उन्हें  समक्ष/भारतीय तथा  विदेशी  साक्षियों  के  साक्ष्य  पर  विचार  करना  है  ।  मैं  ara  करता हूँ  कि

 प्रतिवेदन  are  अधिवेदन  के  पहले  दिन  प्रस्तुत  किया  जा  सकेगा  ।

 श्री  हरि  विष्णु  कामत  :  इस  समिति  के  सभापति  ने  जो  कारण  बताये

 वहू  प्रथम  दृष्टि  से  ठीक  मालूम  होते  हैं  ।  मैं  amd  निवेदन  करता  हू ँकि  श्राप  यह  सुनिश्चित  करें

 कि  भविष्य  में  संयुक्त  समितियों  तथा  प्रकट  समितियों  के  प्रतिवेदन  बिना  अधिक  विलम्ब  के  सभा  में

 प्रस्तुत  किये  जायें  ।  इस  बिलम्ब  का  एक  कारण  यह  है  कि  उपाध्यक्ष  महोदय  को  बहुत  सी  समितियों

 का  सभापति  बना  दिया  गया  है  कौर  उन  पर  काम  का  बोला  fas  है  ।

 Shri  Hukam  Chand  Kacchavaiya  (  Dewas  ):  May  I  know  whether  there  is  any

 forvign  pressure  with  regard  to  dolaying  this  bill,

 थो  उमानाथ
 :

 इसके  लिये  पिछले  शझधिवेशन  में  भी  अवधि  बढ़ाई गई  थी ।

 इस  अ्रधिवेंशन में  भी  अवधि  बढ़ाने की  मांग  की  जा  रही  इसका  अर्थ  यह  है  कि  यह  विधेयक इस

 अधिवेशन  के  दौरान  प्रस्तुत  नहीं  किया  जायेगा
 ।

 ah  यह  भी  सन्देह  है  कि  अगला  अधिवेशन  चुनाव

 से  पहले  का  भ्र धि वेदन  होने  के  कारण  यह  सम्भावना  है  कि  यह  विधेयक  प्रस्तुत  ही  न  किया  जाये  ।

 श्री  कृष्णमूर्ति  राब  :  मैंने  संसद-काय  मंत्री  को  कहा है  कि  यदि  इस  संसद  की waft के

 दौरान  विधेयक  पारित  नहीं  किया  जायेगा  तो  हमारे  सभी
 प्रयत्न  निष्फल हो  जायेंगे ।  उन्होंने

 श्राइवासन दिया  है  कि  यह  विधेयक  aa  अधिवेशन में  प्रस्तुत  किया  जायेगा  कौर  हम  इसे  पारित

 करा  सकेंगे  ।

 श्री  हों  ayo  मुकर्जी  हमें यह  सन्देह  है  कि  इस  मामले  को  स्थगित  किया

 जा  रहा  है  श्र  सरकार  को  सभा  में  ग्रा इवा सन  देना  चाहिये  ।

 श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :  यह  मामला  संसदीय  समिति  के  समक्ष  है  कौर  उसके

 निर्णय  लेना  है  ।  सरकार  का  इसमें  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 Shri  Kishan  Pattanayak  (  Sambalpur )  ;  It  is  a  Purliamentary  Committee  but

 a  vast  majority  of  its  members  represent  theo  Government  and  the  Government  can

 put  pressure  through  them,  I  would,  therefore,  like  to  know  whether  the  Government

 intends  to  get  this  bill  passed  during  this  year  or  not  ?
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 58  1966  विशेषाधिकार
 समिति  के

 सातवें  प्रतिवेदन
 के  बारे  में

 श्री  नारायण  खांडेकर  :  यहाँ  जो  बातें  कही गई  हैं  यदि  वे  संसद  के  बाहर  कही

 तो  यह  संसदीय  समिति  तथा  सभा  का  अपमान  सभा  जाता  ।  इस  प्रकार  के  आरोप  नहीं

 लगाये  जाने  चाहिये  ।

 श्र  श्याम  लाल  सर्राफ  तथा  :  मैं  इस  समिति  का  सदस्य  हूँ  ।  न  केवल

 पश्चिमी  देशों  में  बल्कि  पूर्व  ने  भी  इसमें  रुचि  दिखाई  इसलिए  प्रो०  मुकर्जी  तथा  अन्य  सदस्यों

 ear  उचित नहीं  हैं  ।
 Shri  Kashi  Ram  Gupta  (  Alwar  )  :  This  matter  was  brought  before  the  commi-

 tteei,  It  was  told  by  the  Government  that  there  isno  likeiy  hood  of  this  bill  being

 brought  during  this  session,  Extension  of  time  was  askea  for  due  to  this,  There  is  no

 question  of  any  pressure  of  any  kind,

 श्री  बड़  :  मैं  संयुक्त  समिति  का  सदस्य  अमरीका  ब्रिटेन  तथा

 इटली  से  साक्षियों  ने  समिति  के  समक्ष  साक्ष्य  दिया  था  इसके  लिये  समय  की  आवश्यकता  थी  ।

 इसी  कारण  यह  प्रस्ताव  सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 डा०  लक्ष्मी  मल्ल  सिधवीं  :  यह  कहना  बहुत  अनुचित  है  कि  समिति  पर  दबाव

 डाला  गया  है  ।  सदस्यों  को  समिति  की  इस  प्रकार  आलोचना  नहीं  करनी  चाहिये  |

 शो  उसानाथ  :  इस  बात  को  बहुत  बढ़ा-चढ़ा  कर  पेश  किया  जा  रहा  है  ।  किसी  ने  भी

 सभापति  अथवा  सदस्यों  के  विरुद्ध  कोई  आरोप  नहीं  लगाया  है  ।  केवल  यह  चिन्ता  व्यक्त  गई

 है  कि  इस  बारे  में  सभा  को  आश्वासन  fear  जाना  चाहिये  |

 1  ं  टो  से  सम्बन्धित  विधि  को  संशोधित  और  समेकित अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है
 कि

 करने  के  लिये  विधेयक  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  का  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करने  के  लिये  नियत  समय

 को  अगले  सत्र  के  प्रथम  तक  और  बढ़ा  दिया  जाये  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 The  Motion  was  adopted,

 ee

 विशेषाधिकार  समिति  के  aaa  प्रतिवेदन  के  बारे  में
 RE  :  SEVENTH  REPORT  OF  COMMITTEE  OF  PRIVILEGES

 Shri  Madhu  Limaye  (Monghyr)  :  I  want  t»  seek  a  clarifjcation,  Dr.  Lohia  had
 raised  an  objection  regarding  expunction  of  certain  portion  of  the  minute  of  Dissent
 of  Sardar  Kapur  Singh  4nd  our  ora)  order  before  the  committee,  You  had  called  a
 meeting  of  the  leaders  of  opposition  in  the  House  and  it  was.  decided  in  that  meeting
 that  tne  committee  should  reconsider  the  minute  of  Dissent  of  Kapur  Singh  and
 our  evidence  before  the  committee,  Tho  Secretariat  was,  therefore,  requested  to
 circulate  the  copies  of  the  original  minute  of  dissent  so  that  the  discussion  could  be
 held  properiy  and  Members  could  participate  in  the  discussion,  I  would  like  to  know
 how  the  discussion  can  go  on  properly  whon  the  copies  have  not  been  distributed,

 Speaker  :  Your  letter  was  placed  before  me  and  have  deicded  that  the
 copies  will  not  be.distributed,  If  the  House  decides,  then  the  copies  can  be  distributed
 and  they  can  be  referred  to,  but  how  can  the  copies  be  distributed  when  the  commi-
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 July  28,  1968 Re,  Seventh  report  of
 Com  mittes  of.  privieges

 ————

 ttee  has  decided  not  to  include  that  portion.  The  order  in  that  case  will  become  in-
 valid

 Shri  Kapur  Singh  :  It  is  not  proper.  Without  reading  the  Minutes  of  Dissent  the
 House  cannot  decide  whether  the  decision  of  the  committee  is  propor  and  according
 to  the  rules,

 Mr,  Speaker  :  There  are  wwo  questions  before  the  Hous,  Firstly,  whether  the
 committee  is  authorised  to  expunge  it  and  sesondly,  whether  only  portions  can  be

 expunged  or  the  whole  m‘nute  of  dissent  can  be  expunged.

 श्री  कपूर  सिह  :  सभा  के  सामने  स्थिति  ठीक  प्रकार  से  पेश  नहीं  की  जा  रही  पहला

 प्रश्न  यह  है  कि  क्या  समिति  को  इसे  निकालने  अधिकार  है  अथवा  दूसरा  प्रश्न  यह  है

 कि  क्या  इस  अधिकार  का  उचित  प्रयोग  किया  गया  है  अथवा  नहीं  ।

 श्री  पूरी  विष्णु  कामत  :  मेरा  एक  व्यवस्था  का  प्रश्न  है  ।  जब  सभा में

 कोई  वाद-विवाद  होता  है  तो  प्रत्येक  सदस्य  जानता  है  कि  सभा  में  क्या  कहा  गया  है  ।  तब  उसमें

 से  कुल  निकाले  जाने  का  श्रीदेवी  दिया  जाता  है  ।  हमें  इस  बात  का  पता  होता  है  कि  उसमें  से

 क्या  निकाल  दिया  गया  है  ।  परन्तु  इस  मामले  में  हम  बिलकुल  ग्रन्थकार  में  हैं  ।  अप  यह  निदेश

 दे  सकते  हैं  कि  सभापति  ने  जो  टिप्पण  निकाले  जाने  का  आदेश  दिया  वह  सदस्यों  को  उपलब्ध

 कराया  इसके  साथ  ही  ड्राप  यह  रादेश  भी  दे  सकते  हैं  कि  जब  तक  सभा  निर्णय  करे

 समाचार  पत्र  उसे  प्रकाशित  नहीं  करेंगे  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  विपत्ति  टिप्पण  के  अंश  निकाले  जाने  के  बारे  में  झादेशा  दिया  गया

 था  ।  उसे  समिति  को  भेजा  गया  ae  अब  समिति  ने  इसे  निकाले  जाने  आदेश  दिया

 है  ।  पहले  उस  प्रश्न  का  निणंथ  किया  जाना  चाहिये  कि  क्या  समिति  यह  आदेश  दे  सकती  है

 अथवा  नहीं  |

 att  कपूर  सिंह :  मुझे  इस  बात  का  खेद है  कि  मामले  ने  दूसरा  रूप  धारण  कर  लिया  ।  वैसे

 नियमों  में  व्यवस्था  कि  अनुचित  अशिष्ट  तथा  असंसदीय  अभिव्यक्तियों  को  कार्यवाही  से  निकाल

 दिया  जाय  |  परन्तु  जहाँ  तक  इस  समिति  का  सम्बन्ध  है  ये  नियम  इस  पर  लागू  नहीं  होते  ।  यही

 कारण  है  कि  इस  पर  आपने  अपना  आदेश  दिया  था  ।  मेरा  कहना  यह  है  व्यवस्था  यह  है  कि

 अध्यक्ष  महोदय  नियमों  में  अपनी  ओर  से  कोई  वृद्धि  नहीं  कर  सकते  ।  अतः  आपने  जो  आदेश

 दिया  उसमें  आप  अपने  अधिकारों  की  सीमा  लांघ  यद्यपि  आपने  नियम  की  कमी  दूर  करने

 का  प्रयास  किया  ।  अतः  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  आपका  आदेश  अवे है
 |

 अध्यक्ष  महोदय  अच्छा  है  कि  और  काम  छोड़  कर  इस  पर  चर्चा  कर  ली  जाय ।  और

 कोई  fara  कर  लिया  जाय  ।

 श्री  कपूर  सिंह
 :  मेरा  निवेदन  हैं  कि  तीन  प्रश्न  हैं  जिन  पर  गम्भीरता  से  विचार  करना

 चाहिए  ।  प्रश्न  यह  कि  विशेषाधिकार  समिति  के  सभापति  की  अभिव्यक्ति  को  निकालने  का

 आपका  अधिकार  है  |  और  दूसरा  यह  कि  समिति  के  सभापति  को  अधिकार  है  कि  वह  जो  अंश

 चाहे  रिपो  से  निकाल  दे  और  तीसरा  यह  कि  जो  अधिकार  उनके  हैं  वे  ठीक  ढंग  से  प्रयोग

 किये
 गये  हैं

 ।
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 6  1888  बिजली  संशोधन  विधेयक  जारी

 ———

 अध्यक्ष  महोदय
 :  मेरे  विचार  में  सरदार  कपूर  सिंह  ने  प्रथम  दो  प्रश्न  प्रस्तुत  किये

 उन  पर  स्वतन्त्र  रूप से  चर्चा  हो  सकती  हैं
 ।

 पहले  इन
 दो  पर  निणंय हो

 जाय  फिर  तीसरे

 पर  चर्चा  होगी  ।

 श्री  कपूर  सिंह  :  यह  प्रक्रिया  सम्बन्धी  महत्व  पर्ण  मामला  इस  पर  चर्चा  के  लिये

 समय  रखा  जाय  ताकि  इस  विषय  पर  तैयारी  कर  ली  जाय  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यदि  डा०  चाहे  तो  समय  दे  सकता  हु  ।

 Dr.  Ram  Manohar  Lohia  :  You  can  fix  up  for  Tuesday,  But  it  will  be  better  if

 you  inform  me  fur  my  convenience,

 अध्यक्ष  महोदय  :  अविश्वास  प्रस्ताव  के  बाद  किसी  दिन  रख  लेंगे  ।

 बिजली  संशोधन  विधेयक  जारी
 नफा वा

 ELECTRICITY  (SUPPLY)  AMENDMENT  BILL  (C  WIN  TD)

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  हम  डा०  Fo  ल०  राव  द्वारा  27  जुलाई  1966  को  प्रस्तुत  निम्नਂ  '

 लिखित  प्रस्ताव  और  भागे  चर्चा  करेंगे  दानकाननानाा

 बिजली  (aera )  )  अधिनियम  1948  में  और  आगे  संशोधन  करने  वाले  विधेयक

 पर  विचार  किया  जाये  (17

 w
 श्री  नम्बियार  :  मैं  प्रस्तुत  करता  हूँ  कि  ae  विधेयक  12  सदस्यों  at

 प्रवर  समिति  को  सौंपा

 अध्यक्ष  महोदय  :  दोनों  बातें  सदन  के  समक्ष  है  |

 Shri  Bade  (Khargone  )  :  I  have  to  say  two  or  three  things  regarding  this  Electri-

 city  (Supply  )  Amendment  Bill,  whica  is  before  the  House  at  present.  It  has  been
 stated  in  Bill  that  if  there  is  a  scheme  involving  the  experditure  less  than  25  lakhs
 of  rupees,  need  not  be  published,  This  process  is  considered  unnecessary  and  waste-
 ful.  I  have  a  strong  objectionto  jit,  The  reasons  given  that  it  will  be  wasteful  and
 unnecessary  eXpenditure  are  untenable,  This  is  very  strange  that  Rs,  25  lakhs  are  not
 considered  to  be  sufficient  amount.  I  think  very  strongly  in  this  matter  that  jt
 should  not  be  left  unpublished,  We  are  today  under  the  bureaucratic  regime,  And  in
 this  bureaucratic  set  up  when  we  usually  find  that  the  actual  amount  spent  on  any  pro-
 ject  goes  far  above  the  estimate.  I  am  of  the  opinion  that  there  seems  tobesome  ulterior
 motive  behind  the  amendment.

 There  is  another  important  aspect  of  this  matter,  That  is  that  Indian  Limitat-
 ion  Act  has  a  provision  regarding  extension  of  period  of  limitation  for  the  recovery  of

 outstanding  dues  in  favour  of  the  Electricity  Boards,  which  are  asa  matter  of  fact

 against  all  canons  of  jurisprudence.  The  reasons  for  making  this  provision  has  been  very
 clear,  It  was  mado  sv  that  members  of  the  Parliament  be  made  available  for  the  app-
 ointment  as  members  of  State  Electricity  Boards  without  a  period  of  12  month»  passing
 after  the  end  of  their  membership  of  Parliament  is  highly  objectionable,  It  has  become

 abundantly  clear  now  thet  it  is  means  to  get  some  of  their  own  1100  fixedup  there,  This

 provision  will  be  utilized  by  the  party  in  power  to  help  their  henchmen,

 There  js  one  thing  more  which  deserves  the  attention  of  the  House,  There  are
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 no  uniform  rates  of  electricity  throughout  the  country.  Every  State  has  got.  its  own

 rates,  In  our  state,  it  is  the  highest,  in  Madras  it  is  the  lowest

 श्री  श्याम  लाल  सर्राफ  पीठासीन

 |
 SHRI  SHAM  LAL  SARAF  in  the  Chatr

 ]

 Even  if  no  electricity  is  consumed  even  then  in  my  State  everybody  has  to

 pay  rupees  four  as  minimum,  It  js  really  very  strange  that  the  Electricity  Boards  are

 fixing  the  rates  in  an  arbitrary  manner,  Together  with  that  there  is  also  one

 strange  process  that  they  follow.  If  there  is  @  shortage  of  power,  they  diverted  else-

 where,  the  power  which  actually  meat  fer  rural  areas,  am  strongly  of  the  opinion
 that  such  arbitrary  exercise  of  discretion  must  stop.  I  also  urge  the  Government  that
 the  rural  areas  should  be  supplied  power  at  cheaper  rates.  very  strongly  oppose
 this  clause  and  stato  this  Bill  is  vory  reactionary  Bill,  it  wil!  not  Solve  any  useful

 problem

 Shri  Yamuna  Prasad  Mandal  (  Jainagar  )

 think  this.  amendir.g  Bill  will  lead  us  towards  the  socialistic  pattern  of

 society,  This  is  very  timely  and  it  is  in  the  right  direction  We  aro  going  to  havex
 ural  electrification  programme  in  the  whole  country.  Tho  amendment  proposed  in  the

 sixth  schedule,  It  is  changing  the  old  law,  We  know.  it  very  well  that  80  percent  people
 n  this  country  live  in  villages,  There  पि  almost  ठ  lakhs  and  60  thousand  villages  in

 qhe  country,  Until  and  unless  we  arrange  electricity  intho  rural  areas,  we  cannot  think  of
 the  progress  of  agricultural  production,  We  are  already  very  backward  in  this  connec-
 tivn  as  comprred  with  the  State  of  affairs  in  the  other  country,  It  may  be  mentioned  in

 this
 conne:tivn  that  by  June  30,  1962,  97°7  percent  of  farmers  in  America  had  obtained

 electricity,  One  American  foods  2 25  Americana  If  we  want  that  every  village  in  India
 may  have  electricity  by  Oct.  1969,  we  shall  have  to  put  up  tremendous  efforts

 This  is  true  that  214  licencees  are  not  working  properly.  We  must  know  tnat  the

 idea  of  taking  over  the  private  licences  is  in  keeping  with  our  aim  of  achieving  social.
 ism,  You  will  hive  to  dexl  with  the  privite  companies  very  strongly,  These  managing
 directors  are  also  very  clever  people  and  doing  शिव  many  objectionable  things
 Let  us  hope  that  with  Bill:  we  will  be  able  to  golve  many  a  difficult  problem  in  this
 connection

 It  may  be  mentioned  that  the  private  companies  have  not  been  administering
 things  very  correctly  and  have  been  exploiting  tae  consumers.  Now  when  they  have

 terms,  I seen  that  tables.  are  turnings  they  have  started  their  game  of  gotting  better

 want  to  urge  upon  the  Government  vory  strongly  that  they  should  deal  such

 people  very  strongly  and  they  ought  not  to  get  any  benefit  whatsoever  in  this  deal
 This  resolve  of  giving  electricity  to  the  one  lakh  villages  of  the  couniry  must  bo

 1966  वा  this implemented  by  the  Birth  Centenary  of  Mahatma  Gandhi  i.  ०,  Oct

 is  done  it  will  add  to  the  agricultural  production  of  the  country

 श्री  नारायण  खांडेकर  इस  सच्चा  में  मुझे  तीन  महत्वपूर्ण  बातें  कहनी  इसका

 सम्बन्ध  सरकारी  नीति  से  हैं  ।  उन  कुछ  बातों  की  छोड़  कर  मेरे  विचार  में  सामूहिक  दृष्टि  से

 यह  विधेयक  ठीक  ही  इससे  बहुत  सी  चीजें  ठीक  हो  जायेगी  मुख्य  अधिनियम  कौ  धारा

 5  में  यह  व्यवस्था  है  कि  भूत  पुर्व  विधायक  को  बिजली  बोर्ड  का  सदस्य  नियुक्त  करने  से  a
 12  मास  का  समय  व्यतीत  हो  जाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार  में  यह  बहुत  हदी  उचित  नियम

 मेरा  यह  मत  है  कि  बढ़ते  हुए  अत्याचार  और  राजनीतिक  संरक्षण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उसे
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 नहीं  बदला  जाना  चाहिए  ।  यह  तो  हमें  पता  ही  है  कि  आम  चुनाव  होने  वाले  हैं  और  इस  बात  की

 है
 कि  पदासीन  दल  के  बहुत  से  लोग  इस  aaa  में  पराजित  हो  जायेंगे  |  इस  बात

 की  पुरी  सम्भावना  है  कि  इन  कई  एक  पराजित  लोगों  को  इन  बोर्डों  का  सदस्य  मनोनीत

 कर  दिया  जायगा  ।  अतः  मेरा  कहना  है  कि  इस  प्रस्तावित  संशोधन  को  वापिस  ले  लिया

 जाना  चाहिए  ।  हम  पिछले  कई  वर्षों  से  भष्टाचार  को  समाप्त  करने  की  बातें  करते

 चले  आ  रहे  हैं  ।  हम  इसके  लिए  विविध  प्रकार  के  लोगों  को  उत्तरदायी  ठहराते  हैं  ।  परन्तु

 यह  बात  नहीं  करते  कि  संसद  के  wags  सदस्यों  को  बोर्डों  के  सदस्य  न  बनायें  ।  उद्देश्यों

 और  कारणों  में  इसके  लिए  जो  तर्क  प्रस्तुत  किया  गया  है  वहू  भी  बहुत  ठोस  नहीं  है  ।  अतः

 मेरा  कहना  है  कि  इस  खण्ड  को  नहीं  बदला  जाना  चाहिए  |

 यह  एक  बड़ा  अजीब  प्रस्ताव  है  कि  25  लाख  रुपये कम
 के  पूंजीगत  खर्च  वाली

 प्रयोजनों  को  प्रकाशित  करने  की  कोई  आवश्यकता  नहीं  और  केवल  एक  करोड़  रुपये  से  कम

 के  पूंजीगत  खर्च  वाली  योजनाओं  को  ही  एक  बार  प्रकाशित  करने  आवश्यकता  है  |  इनमें

 से  प्रत्येक  योजना  से  किसानों  वर्तमान  ला  इसेन्सदारों  और  कई  अन्य  लोगों  के  अधिकारों  सम्पत्ति

 विषयक  अधिकारों  आदि  का  हनन  होता  है  ।  इस  प्रकाशन  का  तय  यह  है  कि  जहाँ  कहीं  किसी

 को  कोई  आपत्ति  हो  या  उसका  कोई  सुझाव  टिप्पणी  अथवा  आलोचना  हो  वह  उसे  दे  सकता

 उन  पर  विचार  करके  एक  अन्तिम  निर्णय  लिया  जा  सकता  यह  कहना  कि  सूचना  को  दोबारा

 प्रकाशित  करने  में  जो  खर्च  हो  वह  बहुत  ही  अधिक  है  और  राज्य  सरकार  25  लाख  रुपये

 लागत  वाली  परियोजनाओं  पर  होने  वाले  इस  खर्च  को  बर्दाश्त  न  कर  सकेगी  या  यह  कहना  कि

 25  लाख  से  लेकर  एक  करोड़  रुपये  लागत  वाली  परियोजना  परं  केवल  एक  ही  प्रकाशन  का  खर्च

 सहन  कर  सकती  हास्यप्रद  और  असंगत  है  ।  योजनाओं  को  उन  पर  किये  जाने  वाले  खर्चे  के

 अलावा  उन  व्यक्तियो  की  राय  से  जो  उससे  प्रभावित  होते  भी  काफी  हद  तक  सुधारा  जा  सकता

 किसी  बिजली  कम्पनी  की  भारित  पूंजी  को  विभाजित  करने  का  प्रस्ताव  जिसके  अनुसार

 किसी  निश्चित  तारीख  तक  लगाई  गई  पूंजी  पर  7  प्रतिशत  लाभ  दिया  जाए  और  उस  तारीख

 के  बाद  8  प्रतिशत  लाभ  दिया  अत्यन्त  असाधारण  है  ।  जो  लाभ  दिया  जां  रहा  है

 उसकी  कम  मात्रा  से  यह  प्रतीत  होता  है  कि  देश  वर्तमान  आधिक  स्थिति  को  ठीक  तरह

 नहीं  समझा  जा  रहा  है  ।  युनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया  जेसे  सुरक्षित  निवेश  में  भी  लोगों  को  7

 प्रतिशत  लाभ  मिलता है  ।  जोखिम  के  निवेश  में  भी  उतना  ही  लाभ  मिले  तो  कोई  उसमें  धन

 नहीं  लगायेगा  ।  यह  समझ  में  नहीं  आता  कि  किसी  उद्योग को  किस  प्रकार  .  आधुनिक  बनाया

 जा  सकता  है  और  उसका  विकास  जा  सकता  है  वित्त  मन्त्रीਂ  कहते  हैं  ।.

 Shri  Bibhuti  Mishra :  I  want  to  impress.  upon  the  Honourable  Minister  to  with-

 draw  this  Bill,  I  think  the  farmors  sre  not  going  to  get  any  benofit  of  this  Bill.  Before

 you  decide  to  have  cue  uniform  rate  of  the  electricity  all  over  the  country  the  farmers

 arc  not  going  to  be  benefitted  with  this.  Let.  me  tell  you  that  there  is  no  provision

 in  the  Bill  fixing  the  percentage  of  electricity  penerated  to  be  given  2  agriculturists
 and  other  ccnsumers.  I  am  of  the  opinion  that  tho  farmers  will  not’‘he  able  to  get

 elestricity  unless  there  is  8  provision  in  this  Bill  to  this  effest,  I  think  the  presentBill
 and  therofore,  it  should  be  with- completely  ignores  the  interest  of  the  agriculturits

 drawn,  Lot  there  be  another  Bill,  which  may  cater  the  intorests  of  the  agriculturists
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 be  brought  forward.  There  should  be  proper  arrangement  of  supplying  electricity  to

 the  agriculturists,

 I  am  of  the  opinion  that  Government  can  provide  electricity  at  cheap  rates  to

 the  peeple  in  big  cities,  It  is  just  possible  that  sometimes  the  cost  of  supplying  electri-

 city  to  some  vilagers  may  be  high.  In  that  case  Government  should  provide  subsidy
 for  this  purpose  and  the  electricity  should  be  supplied  to  the  people  at  subsidized
 rates,  In  this  direction  this  is  very  essentia:  that  the  rates  of  the  electricity  should

 be  uniform  throughout  the  country.

 Government  may  pay  more  attention  to  provide  electricity  to  the  areas  which

 are  not  gottirg  it  at  present.  It  is  not  justice  to  decrease  the  rate  of  the  electricity  in

 Bombay  because  Bombay  High  Court  remarked  that  it-is  compact  area,  It  is  strange
 that  in  Bombay  the  electric  will  be  cheap  while  in  viliages  its  rates  will  be  very  high.

 There  should  not  be  any  discrimination  in  jeneration  of  electricity  in  various
 states,  I  find  that  in  some  state  the  capacity  has  been  jncreased  while  in  others  there
 is  still  great  shortage  and  no  mesures  have  been  taken  in  this  regard,  There  should
 be  some  provision  in  this  Bill.

 The  rates  of  electricity  in  Bihar  are  very  high  as  compared  to  other  states,

 The  poor  farmers  have  to  experience  great  hardship  before  they  are  given  power
 connections  for  agricultural  purposes,  The  procedure  in  connection  should  be  sjmpli-
 fied,

 This  Bill  should  be  suitably  amended.

 The  private  companies,  that  are  dojng  distribution  work,  are  working  very
 inefficiently,  Similar  is  the  condition  of  Government  Departments.  Government  should
 take  into  consideration  the  difficulties  of  vonsttmers  and  try  to  remove  them.  I  have

 found  that  Government  gives  preferential  treatment  to  {adustries  in  the  mattor  of  giving
 electricity  and  the  agriculturists  are  given  a  lukewarm  attention,  It  is  not  proper.
 lf  we  want  to  attain  self-sufficiency  in  the  matter  of  foodgrains,  we  should  provide  all
 facilities  to  the  farmers,

 श्री  प्रिय  गुप्त  (afear<):  मुझे  आशा  थी  कि  इस  विषय  पर  एक  व्यापक  विधेयक  लाया

 जायेगा  परन्तु  सरकार  ने  ऐसा  नहीं  किया  है  ।  इस  विधेयक  में  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  संसद

 सदस्य  तथा  राज्यों  के  विधायक  अपनी  कार्यविधि  के  पश्चात्  राज्यों  के  बिजली  बोर्डों  के  सदस्य

 बन  सकेंगे  ।  मैं  जानना  चाहता  हु  कि  क्या  सरकार  इससे  अपने  दल  के  सदस्यों  को  लाभ  पहुंचाना

 चाहती  है  ?  क्योंकि  नये  चुनावों  पर  वे  लोग  सदस्यता  से  वंचित  हो  जायेंगे  ।

 वर्तमान  अधिनियम  के  अंतगर्त  बकाया  धन  की  वसूली  तीन  वर्षों  के  बाद  नहीं  की  जा

 सकती  ।  अब  इस  अवधि  को  बढ़ाये  जाने  का  क्या  कारण  है  ?  क्या  सरकारी  अधि  कारी  अपना

 काम  ठीक  प्रकार  से  नहीं  करते  शर  बिजली  विभाग  का  रुपया  वसूल  नहीं  होता  |  कया  इन

 दोषी  अधिकारियों  को  और  अधिक  समय  दिया  जाना  उचित  है  ?  मेरे  विचार  में  तो  ऐसे  दोषी

 अधिकारियों  को  दण्ड  नहीं  मिलता  जो  अपना  कार्य  कुशलता  से  नहीं  करते  ।  माननीय  मंत्री  इस

 बारे  में  स्पष्टीकरण  करे ं।

 रिज फंड में इस फंड  में  इस  धन  के  प्रतिशत के  रखें  जाने के  क्या  कारण है  !  बिहार  के

 पुनिया  जिले
 के  कटिहार  निर्वाचन  क्षेत्र  जसे  पिछड़े  क्षेत्रों  के  हसीनों  को  कम  दर  पर
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 बिजली  मिलनी  चाहिए ।  इससे  कृषि  उत्पादन  की  वृद्धि  में  सहायता  मिलेगी  ।  मंत्रालय  को

 विधायक  में  आवश्यक  परिवर्तन  करने  चाहिएं  अवमूल्यन  से  कर्मचारियों  की  वास्त  विक

 मारी में  कमी  हो  गई  है  ।  सरकार  को  उनके  वेतन  में  तुरन्त  वृद्धि  कर  देनी  चाहिए ।

 बिजली  बोर्डों  को  बोनस  देने  पर  भी  बिचार  करना  चाहिए  ।  सरकार  को  निजी  कम्पनियों  को

 बिजली अपने  अधीन  कर  लेना  चाहिए  और  निहित  हितों  के  आगे  झुकना  नहीं  चाहिये

 के  कारखानों में  कोयले के  स्थान  पर  डीजल  को  प्रयोग  में  जाना  चाहिये  ।  इससे

 व्यय  में  कमी  होगी

 Shri  Sinhasan  Singh  (Gorakhpur)  The  Electricity  Act  was  passed  in  1948  Since
 then  mary  dovelopments  have  taken  place  since  then,  The  Act  has  become  outmoded
 We  should  make  necessary,  Under  new  arrangements  schemes  will  have  to  be  published
 There  should  not  be  any  objection  over  this  State  Governments  have  to  incur  large
 sums  of  money  on  laying  the  transmission  lines  There  is  great  shortage  of  olectricity
 in  Eastern  Disticts  of  U,  P

 There  are  two  Departments  dealing  with  electricity.  One  is  ,enerating  Depart.
 ment  and  the  other  is  Distribution  Department  but  unfortunately  there  is  no  coord

 ination  in  these  two  Departments,  Then  it  is  said  that  we  are  short  ण्  material,  I
 can  say  that  it  is  not  the  lack  of  material  that  is  responsible  for  this  state  of  affairs
 but  it  is  lack  of  coordination  between  various  Departments,  Railway  Administration
 should  be  contacted  for  poles  for  transmission  lines

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 MR,  DEPUTY  SPEAKER  in  the  Chair [

 The  Rihand  Power  station  is  working  to  full  capacity,  We  should  enlarz:e  the
 area  of  transmission,  1  am  glad  that  &  good  provision  has  been  made  under  section  49
 but  along  with  the  proviso  that  bas  been  added  mars  the  provision,  The  Boards  have
 been  authorised  to  fix  different  tariffs  for  the  supply  of  electricity.  It  will  not  help
 the  poor  agriculturists  but  it  will  help  the  big  industrialists,  There  shoutd  be  equal
 tariffs  for  al)  There  should  not  be  any  discrimination  in  this  matter

 In  regard  to  the  recovery  of  arrears  of  electricity,  the  Boards  should  be  given
 powers,  It  should  be  like  the  powers  of  revenue  authorities  for  collecting  land  revenue
 I  know  &bout  many  big  poople  who  owe  Government  lekhs  of  rupees,  No  action  is
 taken  against  them,  This  type  of  favour  should  not  be  shown  to  these  people

 All  efforts  of  Government  are  directed  towards  the  increase  in  agricultural  out-

 put  Electricity  plays  a  major  role  in  this,  It  is  a  good  gesture  on  the  part  of  Central
 Government  that  it  has  agreed  to  sudsidise  the  expenditure  on  electricity  beyond  &
 certain  amount,  The  U.P,  Government  has  put  some  conditions  on  installing  tube-
 wells  near  a  Government  tubewell.  This  will  hamper  the  increase  in  tne  agricultural
 produce.  The  tubewells  that  are  run  with  diese]  should  he  treated  at  par

 wae
 those

 run  with  electricity.

 We  can  bo  self-sufficient  only  when  we  provide  all  types  of  facilities  to  our  far-
 1815,  Government  should  think  over  these  su,gestions  and  points

 Shri  K.N.  Pandey  (  Hote ):  This  amending  Bill  has  been  brought  forward  to

 femove  the  defeats  inthe  existing  measure.  There  is  a  tendency  found  in  dusstrial
 ists  that  they  establish  their  industries  only  in  those  areas  which  are  already  well
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 developed.  But  this  Bill  secks  to  develop  all  areas  on.  an  equitable  basis  Keeping  in

 view  this  thing  I
 welcome

 this  Bill.

 It  is  not  necessary  that  only  Congfuss  legislators  would  he  appointed  members
 of  Board.  Persons  belonging  to  opposition  partios  would  also  be  appointed,  It  is  not

 proper  to  cust  refloction  on  ruling  party,  We  should  have  somo  restraint  whils  saying
 such  thiags

 lt  is  क  good  provision  in  this  Bill  that  employee’s  reprosentatives  would  be  mem
 bers  of  the  Advisory  Council,  I  feel  that  their  representatives  should  be  ruade  mem  rs
 of  the  Boards  also  The  workers  of  Electricity  Department  should  be  provided  more
 faciljtio.,  In  the.event  of  their  death  their  families  should  be  given  ponsjon  Govern
 ment  should  give  benefits  of  entire  previous  service  to  workers  of  private  undertakings
 cthut  have  been  taken  over  by  Government

 श्री  वॉरियर  :  इस  विधेयक  को  ध्यान  से  पढ़ने  पर  मुझे  निराशा  हुई  है  ।  सर

 कार  को  लाइसेंसदारों  पर  अपना  नियन्त्रण  और  अधिक  कड़ा  कर  देना  है  ।  और

 इसके  साथ  साथ  राज्य  बिजली  बोर्डों  को  भी  अपने  नियन्त्रण में  कर  लेना  चाहिये  |  केन्द्रीय

 सरकार  ने  केरल  राज्य  के  बिजली  as  को  पुरी  निधि  दे  दी  थी  परन्तु  राज्य  ats  ने  जिस

 तरीके  से  उसका  प्रयोग  किया  है  उस  पर  सन्देह  होता  है  ।  सरकार  को  ठेकेदारों  और  मज़दूरों

 के  उठे  झगड़ों  को  स्वयं  निपटाना  चाहिए  ।  हमें  बताया  जाये  कि  कितने  राज्य  बिजली

 भांड  सतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  हैं  ।  देश  के  16  राज्यों  में  केवल  तीन  या  चार  राज्यो

 को  छोड़कर  कहीं  भी  बिजली  धोबी  ठीक  प्रकार  से  और  कुशलता  से  कार्य  नहीं  कर  रहे

 सरकार  को  अपने  हाथ  में  काय  ले  लेना  चाहिये  और  प्रशासन  में  फले  भ्रष्टाचार  को  समाप्त

 करना  चाहिये  ।  जहां  तक  बिजली  दिये  जाने  की  बात  देहातों  को  ध्यान  नहीं  दिया  जा  रहा  है  ।

 हमें  ग्रामों  को  पुरा  महत्व  देना  चाहिये  ।  हमें  अपना  दृष्टिकोण  बदलना  चाहिये  ।  देश  की  प्रगति

 ग्रामों  की  प्रगति  पर  निसार  करती  है  ।  ग्रामीणों  को  अधिकाधिक  बिजली  मिलनी  चाहिये  ।

 इस  विधेयक  में  कुछ  बहुत  आश्चर्यजनक  उपबन्ध  हैं  ।  यह  बात  स्पष्ट  नहीं  हुई  कि  सरकार

 संसद  सदस्यों  तथा  विधान  सभाओं  के  सदस्यों  को  उनकी  सदस्यता  समाप्त  होने  के  बाद  नियुक्त

 करने  के  बारे  में  इतनी  अधिक  चिन्तित  क्यों  है
 ?  बड़े  बड़े  ठेकेदार  सेवानिवत्त  इंजीनियरों  को

 नौकर  रख  लेते  हैं  और  उनके  द्वारा  अनुचित  लाभ  उठाते  हैं  ।  ऐसे  अधिकारियों  को  नियुक्त  किये

 जाने  पर  प्रतिबन्ध  लगाना  चाहिये  ।

 जहां  तक  टेंडरों  का  सम्बन्ध  है  25  लाख  का  परिवर्तन  किया  गया  है  ।  धन  के  सम्बन्ध

 में  सावधान  होने  की  आवश्यकता  है  और  25  लाख  रुपये  तुच्छ
 नहीं  है

 ।  प्रायोजनाओं  को

 जल्दी  पुरा  करने  के  उपाय  किये  जायें  ।

 डा०  Fo  ल०  राव  यहँ  योजना  के  हवाला  का  प्रकाशन  इसका  डर

 की  मंजूरी  के  साथ  कोई  सम्बन्ध  नहीं  ।

 श्री  दा रियर  आयोग  के  तकनीकी  corer  के  जब  कोई  विशेष  योजना

 प्रकाशित  की  जाती  है  तो  लोग  उस  पर  अपने  सुझाव  देते  हैं  ।  तकनीकी  तौर  पर  वह  योजना

 सम्भव  हो  सकती  है  और  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकती  है  किन्तु  तत्काल
 लोगों

 प्रभाव

 पड़
 सकता

 लोगों  को  बेदखल  किया  जा  सकता  है  ।  ऐसे  मामलों  में
 लोगों  की की  राय  अवश्य
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 संशोधन  विधेयक

 ली  जाये  ।  इसलिए  पहले  वाली  व्यवस्था  उचित  ही  है  ;  इस  विधेयक  में  समय  की  आवश्यक

 मांगों  को  स्थान  दिया  जाये

 श्री  मुखिया  :  कृषि  alt  उद्योग  के  विकास  के  लिये  fara  शक्ति  अनिवार्य

 रुस  के  श्रमिक  विकास  के  लिए  लेनिन  ने  बिजली  के  विकास  पर  जोर  दिया  था  ।  राज  देश

 में  जितनी  बिजली  पैदा  की  जाती  है  वह  बढ़ती  हुई  माँग  को  पूरा  करने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं  है  ।

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  भारत  के  तीसरे  वार्षिक  विद्युत  शक्ति  सर्वेक्षण  के  wax  1966-67  में

 संस्थापित  क्षमता  12951  मेगावाट  है  कौर  चौथी  योजना  के  लिये  जो  लक्ष्य  निश्चित  किया  गया  है

 वह  24
 मेगावाट  का  है  ।  राज  जितना  बिजली  कृषि  के  लिये  दी

 जाती
 उससे  कहीं  अधिक  दी

 जानी  चाहिये  ।  इस  समय  बिजली  सप्लायी  का  70  प्रतिश्त  उद्योगों में  तथा  कुल  सप्लाई का

 10  प्रतिशत  से
 कम  कृषि  में  ad

 होता  जैसा  कि  मद्रास  में  किया  जाता  बिजली  की

 दर  व  पैसे  प्रति  एकक  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिये  ।  कृषि-कार्यों  के  लिये  बिजली  की  न्यूनतम
 दर  नहीं  होनी  चाहिए  ।  बिजली  सप्लाई  में  मद्रास  राज्य  सब  राज्यों  से  at  है  किन्तु
 बिजली  उत्पादन  की  काफी  कमी  कृषि  कौर  उद्योगों  की  झ्रावश्यकताश्ों  को  पूरा  करने  के

 लिए  बिजली  सप्लाई  के  लिये  मद्रास  राज्य  अ्रधिकतर  पन-बिजली  परियोजनाश्रों  पर  निर्भर

 करता  है  ।  मद्रास  राज्य  में  तापीय  बिजली  इतनी  नहीं  है  कि  पन-बिजली  की  कमी  को  पूरा  कर

 सके ।  वर्षा की  कमी  रहती  है  कौर  पन-बिजली भी  इस  कमी  को  पूरा  नहीं  कर  सकती |

 इस  कारण  गर्मियों  में  बिजली  की  भारी  कटौती  की  जाती  है  ।  तूतीकोरिन  में  स्थापित  किया  जाने

 वाला  तापीय  बिजली  संयंत्र  राज्य  के  दक्षिणी  जिलों  के  लिए  बहुत  ara  है  ।  यह  तूतीकोरिन

 में  चौथी  योजना  में  शीघ्र  ही  स्थापित  fear  जाना  चाहिए  ।

 जहाँ  तक  विधेयक  का  सम्बन्ध  संसद-सदस्यों  तथा  राज्य  के  विधान-मण्डलों  के  सदस्यों

 को  उनकी  सदस्यता समाप्त  होने  के  तुरन्त  बाद  हो  बिजली  ae के  सदस्य  नियुक्त  किये  जाने

 के  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  वांछनीय  है  |

 विधेयक  के  खण्ड  20,  21  कौर  22  भूतलक्षी  प्रभाव  से  लागु  होंगे  प्रौढ़  शेष  सब

 उस  दिन  से  लागू  होंगे  जब  विधेयक  अधिनियम  बन  जायेगा ।  यह  अच्छा  होता यदि  भूतलक्षी

 प्रभाव  वाले  उपबन्धों  को  हटा  दिया  जाता
 कौर  समानता

 लाई  जाती  ।  पुराने  अघिनियम  के  अनुभाग

 99,  को  ने  खण्ड  से  बदला  जा  रहा  है  ।  नये  खण्ड के  अनुसार  25  लाख  की  लागत से  कम

 वाली  योजनाओं  को  छोड़  शेष  सभी  स्वीकृत  योजनायें  सरकारी  राज  पत्र में  छापी  जायेंगी  ।

 एक  करोड़  रुपये  से  अधिक लागत  वाली  किसी  योजना  के  लिये  मंजूरी  देने से  पहले  बिजली

 बोर्डे  राज्य  सरकार  से  तथा  केन्द्र  से  परामर्दा  लेगा  कौर  उनकी  अनुमति  प्राप्त होने  पर  ही  कायें

 प्रारम्भ  करेगा  |  इससे  बोर्ड  पर  अच्छी  रोक  रहेगी  |

 श्री  उमसा नाथ  )  :  देश  में  बिजली  का  शीघ्रता  से  विस्तार  करने  के  लिये  1948

 के  अधिनियम  में  कुछ  महत्वपूर्ण  salsa  करने  की  आवश्यकता  है  ।  शीघ्रता  से  विस्तार  करने  के

 लिए दो  बातें  श्रावश्यक हैं  ।  एक  तो  घरेलू  तथा  कृषि  सम्बन्धी  उपभोग के
 लिये  बिजली  सप्लाई
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 की  दरों
 को

 कम  किया  जाना  चाहिये
 ।

 दूसरा  set  प्रतिशत  लाभ  का  है  ।  यदि  एक  बिजली  विस्तार
 की  योजना का  अनुमोदन  करना  है  तो  पहले  यह  गणना  की  जाती  है  कि  पु  जी  व्यय  से  कोई  प्रतिशत

 लाभ  होता  है
 ।

 मद्रास  राज्य  में  यह  लाभ  10  प्रतिशत रखा  जाता है  इस  प्रतिशत  लाभ को  भी

 कम  किया  जाना  चाहिये  ।  जब  तक  ये  दोनों  काम  नहीं  किये  जाते  बिजली  शीघ्र  विस्तार करने

 की  बात  करना  निरंक  होगा  ।  ऐसा  करने के  लिये  यह  आवश्यक  है  कि  बिजली  उपक्रमों  को

 वास्तविक  रूप  से  जनोपयोगी  सेवा  संस्थायें  बनाना  चाहिए  ।  amt  थे  उद्योग  प्रमुख  रूप  से

 मुनाफाखोरी के
 उद्योग  जब

 तक  यह  नहीं  बदलती  दरों  तथा  प्रतिश्त लाभ  में
 कमी  नहीं हो  सकती  |  मुनाफाखोरी के  शभ्रनगिंरात  उदाहररा हैं  ।  रांधता  वाली  कौर  अहमदाबाद

 बिजली  उद्योग  भारी  मुनाफा  कमा  रहे  पावरਂ  की  परिसम्पत्ति  जो  1963-64  में  26

 करोड़  रुपये  थी  1964-65  में  बढ़कर  28.6  करोड़  हो  गई  ।  एक  वर्ष में  परिसम्पत्ति में  2:5

 करोड़  रुपये  को  वृद्धि  हुई  ।  लोहा  कौर  इस्पात  ale  नियोजित  उद्योगों  का

 लाभ  क्रिया  29.7,  24,  26  प्रतिशत है  किन्तु  बिजली  के  उत्पादन  का  लाभ  35  प्रतिशत है  |

 लोहा  तथा  इस्पात  जैसे  संगठित  उद्योगों  शौर  कपड़ा  जैसे  उपभोक्ता  उद्योग  की  तुलना  में  बिजली

 उद्योग  जो  कि
 मुख्य  रूप

 से  कृषि  के
 विकास  को  गति

 देने  के  लिये  है  ate  जनोपयोगी सेवा  है  ,

 देवा  का  मुनाफाखोरी  वाला  पहले  दर्ज  का  उद्योग  यदि  सरकार  उपभोक्ता  के  लोगों

 के  हितों  तथा  कृषि  विकास  का  ध्यान  रखना  चाहती  है  तो  यह  श्रावश्यक  है  कि  सरकार  इस

 खोरी  को  सर्ती  से  दबाये  |

 1948
 के  अघिनियम  के  कुछ  उपबन्ध  मुनाफाखोरी  के  कारण  हैं  ।  उसमें  दी  गई  मानक  दर

 रिज  बैंक  को  दर  ate  भ्रतिरिकष्त  प्रतिशत  को  जोड़  कर  बनती  थी  ।  रिज़र्व॑  बैक  दर  को  अलग

 किया  जाना  चाहिये  श्र  कृषि  तथा  aa  विकास  में  तेजी  लाने  के  लिए  कोई  नया  सूत्र  बनाया  जाना

 चाहिये  ।  सरकार  ऐसा  न  करने  की  बजाय  थोड़ा  सा  परिवर्तन
 कर

 रही  है  जिस  से  GoM को

 कोई  विशेष  लाभ  नहीं  होगा  ।  कृषि  के  शीघ्र  विकास  के  लिये  तथा  अन्य  विकास  कार्यों  के  लिए  wie

 जनता  तथा  उपभोक्ता  की  भ्रावश्यकताश्रों  को  पुरा  करने  के  लिए  सबसे  पहले  यह  श्रावक  है  कि  इस

 उपबन्ध को  बदला  जाये  ।

 दरों  को  समान  स्तर  पर  लाने  का  यत्न  तो  अवश्य  किया  जाये  किन्तु  राज्यों के  ऐसे  क्षत्रों

 पर  जिनमें  बिजली  का  कौर  विस्तार  कम  है  ,  एक  पृथक  शिखाधार  पर  विचार  किया  जाना

 चाहिये  ।  पादुकोत्तई  के  तिरूमयम  तालुके  में  सदा यम पट्टी  ग्राम  निवासियों  में  से
 104  लोगों ने  विजय  त

 भल-कूप  के  लिए  बिजली  लेने  के  लिये  प्रार्थना-पत्र  दिये  थे  ।  अधिनियम  के  अनुसार  आवश्यक  रकम

 भी  जमा  करवा दी  गईं  थी  ।  तीन  वर्ष  बीत  जाने  के  बच चा तु  भी  उन्हें  बिजली  के  कनेक्शन  नहीं

 मिल  यह  स्थिति कई  गाँवों  में  पाई  जाती  है  ।  इसका  कारण  यह  बताया  जाता है  कि  इस

 पर  उन्हें  7]  प्रतिशत  लाभ  जबकि  उनको  न्यूनतम  प्रतिशत  लाभ  10  प्रतिशत  है  ।  पिछड़े

 क्षेत्रों  में  शीघ्र  विकास  की  गुंजाइश  की  जानकारी  के  लिए  योजना  आयोग  दल  ने  उत्तर  प्रदेश  के

 पूर्वी  जिलों  का  दौरा  किया
 ।

 उन्होंने  सिफारिश
 की

 है  कि
 लाभ

 की  चिन्ता  करते हुए  पिछड़े

 इलाकों में  विद्युत  शक्ति  में  भारी  निवेश  किया  जाते  ।  तिरूचि  जिले  की  जिला  विकास  परिषद  ने

 सिफारिश  की  है  कि  पिछड़े  हुए  क्षेत्रों  में  लाभ  की  प्रतिद्यात दर  बिल्कुल  खत्म  कर  दी  जाये  कौर

 ्
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 उन्हें  छूट  दी  जाये  ।  पिछड़े  हुए  इलाकों  में  लाभ  की  प्रतिशत  की  ad  समाप्त कर  दी  जाये  कौर

 उन्हें  छूट  दो  जाये  यदि  सरकार  कृषि  उपज  कौर  अन्य  क्षेत्रों  में  विकास  चाहती  है  ।

 कलकत्ता  के  निकटवर्ती  चन्द्र नगर  के  लाइसेन्स दार  क्षत्र  में  बिजली  की  दर  कलकत्ता  की

 अपेक्षा  श्रमिक  है  ।  वहाँ  पर  उल्लेखनीय  कोई  विस्तार  कार्य  नहीं  gar  ।  इसके  म्रतिरिक्त  उस  निजी

 लाइसेन्स दार  ने  बार-बार  अनुरोध  किये  जाने  पर  भी  लाभ-निधि  age  को  लाभ-निधि  का

 हिसाब  नहीं  दिया  ।  इसने  कारीगरों  के  मन  में  भ्र सुरक्षा  की  भावना  पैदा  की  है  ।  लाइसेन्स  की

 1967  में  समाप्त  होने  वाली  मियाद  को  अग  न  बढ़ाया  जाये  कौर  सरकार  इस  विशेष  क्षत्र  को

 ऊपर  हाथ  में  ले  ले  ate  श्रावक  विकास  की  व्यवस्था करे  |

 Shri  हैं  ,?,  Yadav  (  Sitamarhi  The  northorn  Bihw  particular)  y  Sitamarhi  area  is
 very  backward,  Shri  K.L,Rao,  Minister  in  the  Ministry  of  Irrigation  and  Power  had
 also  realised  this  when  he  toured  the  northern  Bihar,  The  supply  of  electricity  in  this
 area  has  not  been  improved,  The  Government  should  see  that  electricity  is  supplied  to
 those  areas,

 There  is  difference  of  rates  of  electric  supply  in  Norvhera  Bihar  and  Southern
 Bihar,  This  disparity  should  be  done  with  The  supply  of  electricity  is  pot  regular
 in  Northern  Bihar  particularly  Hajipur  area,  Sometimes  supply  is  made  for  2  or  3
 hours  a  day  ard  this  results  in  the  vanishing  away  of  crops,  This  causes  great  loss
 to  farmers  who  invest  huge  amounts  and  entirely  depend  upon  agriculture,  Government
 should  seriously  consider  this  problem  and  make  srrangements  for  regular  supply  of

 electricity  to  the  farmers  for  agricultural  purposes,

 The  private  companics  engaged  in  the  supply  of  electricity  should  be  national-
 ised  soon  so  that  farmers  and  other  people  of  the  country  can  get  electricity  at  cheaper
 rates,

 The  electricity  Supply  management  of  Muzaffarpur,  Darbhanga  and  Lahriya
 Sarai  should  be  taken  over  by  Electricity  Board  of  Bihar,

 Provision  of  electricity  should  be  made  inthe  buckward  areas  and  areas  located
 noar  Bagmatj  river,  Thousands  of  villagers  will  be  benefitted  by  this  scheme.  Electric

 supply  in  this  area  would  result  in  bumper  crop  and  then  there  would  be  no  necessity
 to  import  fo.  dgrains  to  feed  the  inhabitants  of  this  arsa,

 श्री  काशी  राम  गुप्त
 :  सरकार  को  कुछ  समय  कौर  रुकना  चाहिये  कौर  एक  अधिक

 व्यापक  विधेयक  लाती  क्योंकि  ग्रामों  में  विद्युतीकरण  के  विस्तार शौर  ग्रिड  प्रणाली  के  कारण

 वर्तमान  भ्र धि नियम  में  काफी  परिवर्तन  करने  की  श्रावव्यकता है  ।  1948 के  afafrar  के

 111,  खण्ड  6  में  दो  श्रन्त॑राज्य  बोर्डों  के  काम  करने  की  व्यवस्था  है  ।  wa  समय  a  गया  है  जब  कि

 दो  से  afan  बोर्ड  मिल  कर  काम  करेंगे  किन्तु  इसके  लिये  विधेयक  में  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गई  ।

 जब  ग्रामों  का  विद्युतीकरण  किया  जायेगा  तो  राज्यों  को  सीमायें  व्यावहारिक  कठिनाइयां

 उत्पन्न  करेंगी  ।  अधिनियम  में  ऐसी  नहीं  है  जिसके  द्वारा  एक  राज्य  को  बिजली  देने  के  लिये

 बाध्य  किया  जा  सके  यदि  वह  राज्य  बिजली की  निश्चित  मात्रा  देने  से  इन्कार  कर  दें ।  इस  प्रकार

 की  आपत्तियों  से  निपटने  के  लिये  भ्र घि नियम  में  व्यवस्था  कर  नी  पड़ेगी  ।

 यह  भी  कहा  गया  था  कि  बिलों  बोर्ड  स्वायत्तशासी  हों  तथा  वह  वाणिज्यिक  संस्थाओं

 की
 भाँति  काम  करें

 ।
 परन्तु  सरकार  स्वयं  इस  प्रकार  कार्य  कर  रही  है  कि  बिजली  बोर्ड  अपने
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 बेसहारा  समझते  हैं  ौर  परिणाम  सहन  करते  हैं  wie  उसके  परिणाम  स्वरूप  कृषक

 तथा  उद्योगों  को  हानि  पहुँच  रही  है  ।  मन्त्री  महोदय  को  ऐसी  व्यवस्था  करनी  चाहिये  कि  बिजली

 बोर्ड  भी  अन्य  व्यापार  संस्थाओं  को  भाँति  कार्य  करें  |

 राज्य  बिजली  बोर्ड  जनोपयोगी  विभागों  के  ढंग  पर  काम  न  करे  ।  मेरे  मत  के  झ्रनुसार

 ग्रामों  में  विद्युतीकरण  की  योजनाओं  शादी  के  लिये  सरकार  राजसहायता  दें  बिजली  बोर्ड

 अन्य  वाणिज्यिक  संस्थानों  की  भांति  कार्य  करें  ale  उन्हें  बोनस  शादी  की  छूट  दी  जाये  ।

 श्री  काशीराम  गुप्त  :  बिजली  की  सप्लाई  के  लिए  प्रफुल्ल  a  शर्तें  नियत  करने

 के  लिए  बोर्डे  किसी  व्यक्ति  को  अनावश्यक  प्राथमिकता  नहीं  देगा  ।
 इन  शब्दों  का  यहाँ  कोई  प्रथ

 नहों  कयोंकि '  प्राथमिकता  केवल  राजनैतिक  कारणों  से  दी  जाती  है  ।

 खण्ड  13  में  तथा  पिच्छत्तर  की  सीमा  बढ़कर  *"एक  तथा

 Cart  लाख  क्रमानुसार  की  गई  है  ।  इस  बढ़ोत्तरी  का  मन्नी  महान  कारण  बताएं  |

 खण्ड  .14  प्राथमिकता  के  बारे में  स्पष्ट  होना  चाहिये  ।  इस  बात  स्पष्ट  रूप  से  उल्लेख

 किया  जाये  कि  प्रथम  प्राथमिकता  राज्यों  में  बिजली  के  विकास  को  दी  जाएगी  कौर  इसके  व्  ऋणों

 की  wife  इरादी  ।

 जब  हम  सारे  देश  के  लिए  एक  विद्युत  जाले  करने  जा  रहे  हैं  तो  हमें  उनके  कोंचा  रियों

 के  वेतन  भी  समान  हो  रखने  चाहिये  ।  इससे  श्रमिकों  द्वारा  किये  जाने  वाले  झगड़ों  से  बचने  में

 सहायता  मिलेगी  ।

 जहाँ  तक  बिजली  बोर्डों  के  काम  करने  get  पिछले  दस  वर्षों  विशेषकर  राजस्थान

 के  बिजली  होड  में  बहुत  भाई-भतीजावाद  कौर  पक्षपात  जब  भी  किसी  कृषक  ने

 कोई  बिजली
 का  कनेक्शन  लेना  होता तो  उसे  100  रुपये  या  इससे  अधिक  अधिकारी को  fea

 के  रूप  में  देने  पड़ते  हैं  ।  सरकार  इसको  रोकने  के  लिये  अधिनियमन  में  व्यवस्था  Hr  ।

 जहाँ  तक  कृषकों का  सम्बन्ध  है  बिजली  की  दरें  सब  स्थानों  पर  समान हों  ate  इन्हें

 कार  वित्तीय  सहायता  दे  ।

 Shri  Brij  Basi  Lal  (  Faizabad  ):  The  minimum  rates  of  olectricity  supply  in  Uttar
 Pradesh  aro  a  source  of  great  difficulty  6०  the  cultivators,  Some  cultivators  in  U,P,

 possess  small  pieces  of  land  andthey  have  dug  wells  to  irrigate  their  fields.  ‘They  want
 the  supply  of  electricity  but  this  minimum  rate  stands  in  their  way  to  do  so  Ayain

 electricity  is  not  supplied  when  some  canal  or  tubewell]  happens  to  be  in  the  nearly,
 These  are  the  difficulties  which  might  bo  removed  so  that  the  water  is  provided  to  the
 farmer,  It  is  essential  that  the  Government  subsidises  the  supply  ot  electricity  to  the

 cultivators  and  the  minimum  charge  is  waived,  This  will  help  increase  the  agriculture

 production  which  is  the  ultimate  aim  of  the  Government,

 in  the  case  of ‘The  provison  relalating  to  obtaining  of  ro  demand  certificate
 areas  located  within  4-6  furlongs  slould  be  removed.  Lift  irrigation  and  tube-wells
 are  insufficient  source  of  irrigation  and  hence  the  production  cannot  be  increased.
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 In  view  of  these  difficulties  I  would  request  the  Hon.  minister  to  accept  my  amend-
 ments,  If  my  proposala  cannot  be  acceded  to,  the  hon,  Minister  may  atleast  ensure
 the  U.P,  State  Electrivity  Board  that  they  wil:  he  subsidised  by  the  Central  Govern-
 ment  to  the  extent  of  1038  caused  to  them  due  to  the  removal  of  minimum  charge,

 डा०  लक्ष् मीम लल  सिंघवी  :  हमारे  देश  में  बिजली  सप्लाई  की  कहानी  ऐसी  हैं  कि

 जितना  arena  इससे  की  गई  थीं  वह  पूरी  नहीं  हुईं  ।  सारे  के  बिजली  का

 विकास  बिल्कुल  शभ्रवरुद्ध  हो  गया  है  |

 देश  के  विभिन्न  भागों  में  पानी  तथा  बिजली  की  कमी  है  ।  संतोषजनक  मात्रा  में  इनकी

 उपलब्धि  पूरी  नहीं  की  सकी है  ।  बिजली  हमारी  प्रगति  के  लिए  अनिवार्य  at  है  ।  जब  तक

 कि  बिजली  सप्लाई  का  एकीकृत  तथा  नियोजित  विकास  निश्चित  देश  की  safe  भ्र निवार्य

 रूप  से  रुक  जाएगी ।

 यदि  विश्व  में  बिजली  के  उत्पादन  पर  ध्यान  दिया  जाये  ste  विभिन्न  देशों  में  बिजली  के

 उत्पादन  से  भारत  में  बिजली  के  उत्पादन  की  तुलना  की  जाये
 भारत  का  उत्पादन  बहुत  कम

 रहता  है  ।  fara  में  कुल  बिजली  का  उत्पादन  का
 37

 प्रतिशत  अमेरिका  में  हुमा  ।  रुस  में  बिजली  का

 उत्पादन 13  प्रतिशत  था  ।  भारत  में  बिजली  का  fara  बिजली  उत्पादन  का  केवल  2

 प्रतिश्त था  ।  ऐसी  स्थिति में  हम  प्रगति की  क्या  ara  कर  सकते हैं  ।

 राजस्थान  तथा  देश  के  भ्रमण  भागों  में  बिजली  सप्लाई  के  मामले  में  सरकार  की  अ्रसफलता  के

 कारण  बिजली  के  कुएं  चालू  नहीं  किये  जा  सकते
 ।

 यही  स्थिति  प्रनेक  लघु  तथा  मंझोले  आकार के

 उद्योगों  के  सम्बन्ध  में  है  ।  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  सरकार ने  प्राथमिकताश्रों के  क्रम  में  बिजली  को

 बहुत  नीचे  रखा  हुआ है

 जहाँ  तक  कृषि  क्षमता  site  श्रौद्योगिक  क्षमता  का  सम्बन्ध  सरकार  सभा  को  यह  बताये

 कि  बिजली  न  दिये  जाने  के  कारण  कितनी  कृषि  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  ak

 कितनी  औद्योगिक  क्षमता  बेकार  पड़ी  रही  ।  क्या  ऐसा  कोई  सबे  क्षण  किया  गया  यदि  ऐसा

 सर्वे  क्षण  किया  जाये  तो  पता  लगेगा  कि  हमारे  श्रमिक  विकास  में  बिजली  का  सन्तोषजनक

 नहीं  रहा  है  कौर  इसी  कारण  बहुत  सी  कृषि  क्षमता  का  उपयोग  नहीं  किया  जा  सका  है  ।

 राज्य  बिजली  बोर्ड  सुस्त  तथा  ढीले  ढाले  हैं  ।  उन्हें  इस  बारे  में  कोई  जानकारी

 नहीं है  कि  उन्हें  क्या  कुछ  करना  है  ।  उनमें  गतिशीलता  तथा  उस  दृष्टिकोण  की  कमी है  जिसके

 कारण  उपभोक्ता  को  प्रत्येक  कुशल  सेवा  उपलब्ध  की  जा  सके  ।  प्रमाण  के  बिना  ही  बिल

 तैयार  किये  जाते  हैं  ऐसे  हजारों  मामले  हैं  जिनमें  बिल  तैयार  नहों  किये  गये  तथा  रिकार्ड  नहीं  रखे

 गये  ।  इन  मामलों  को  सुधारने  के  लिए  सरकार  को  ga  कोई  तरकीब  निकालनी  चाहिये  ।

 राजस्थान  के  सदस्यों  ने  अपने  राज्य  की  स्थिति  के  बारे  में  प्रधान  को  ग्रम्यावेदन

 दिया  परन्तु  दुर्भाग्यवश  उससे  कोई  परिणाम  नहीं  कौर  वहीं  जवाब  दिया  गया

 कि  मामले  पर  ध्यान  दिया  जा  रहा  है
 ।

 यह  ठोक  है  कि  राजस्थान  विशेष  तौर  पर  बिजली  के  मामले

 में  एक  बहुत  पिछड़ा  त्र  राज्य  जब  यह  राज्य  बनाया  तो  केवल  42  इलाकों में
 बिजली

 थी  |  पहली  अर  दूसरी  योजनाओं  में  24  कौर  65  शराब  इलाकों  में  बिजली  की  व्यवस्था  की

 गई  ।  तीसरी  योजना  में  राजस्थान  के  1103  इलाकों  में  बिजली  लगाई  इस  प्रकार  तीसरी
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 ne

 योजना  की  अवधि  में  राजस्थान  में  काफी  हद  तंक  बिजली  लगाई  फिर  भी  3.9  प्रतिशत

 बिजली  लगायी  जब  सारे  भारत  के  लिए  औसत  9.3  प्रतिशत  है  ।  हम  अधिक  उन्नत  राज्यों  से

 बहुत  पिछड़े  हुए  हैं  ।'  राजस्थान  में  गई  बिजली  की  मात्रा  तथा  अखिल  भारतीय  औसत  में

 बहुत  है  इस  को  पुरा  करने  के  fag  सरकार
 को

 कुछ  करना  चाहिए  ।

 सरकार  ने  घोषणा  की  है  कि  2  1969  तक  कम  से  कम  एक  ae  गाँवों  में  बिजली

 लगा  दी  जायेगी  कौर  प्रत्येक  राज्य  में  कम  से  कम  20  प्रतिशत  गाँवों  में  बिजली  लगाया  जायगी  ।

 सभा  को  यह  बताया  जाना  चाहिए  कि  क्या  उस  बड़ी  घोषणा  को  पुरा  करने  के  लिए  सरकार  के

 पास  कोई  योजनाएँ  हैं  ।  ऐसा  करना  सरकार  के  लिए  असम्भव  प्रतीत  होता  है  क्योंकि  केवल  250

 लाख  रुपया  नियत  किये  जाने  के  बारे  में  सोचा  जा  रहा है  जबकि  झ्रावश्यकता  650  लाख  रुपये  की

 होगी  |  देहात  में  पानी  की  क़षि  के  लिए  कुदा  का  प्रयोग  तथा  छोटे  सिंचाई  साधन  बिजली

 पर  निर्भर  करते  हैं  इसलिए  बिजली  की  सप्लाई  की  व्यवस्था  करना  परमावश्यक  है  ।

 श्री  Ho  लाग  जाधव  :  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूँ  ।  खेतो  के  लिए

 बिजली  देने  की  दिशा  में  काफी  काम  किया  गया  है  ।  महाराष्ट्र  के  कई  गांवों में  खेती  के  बिजली

 दी  जा  रही  है  ।  उस  दिशा  में  श्रघिकाधिक  प्रयत्न  किया  जाना  चाहिए  ।  बैल  श्र  डीजल  इन् जन  बहुत

 मंहगे  हैं झोर  इनको  सहायता  से  पानी  की  व्यवस्था  करना  किसान  के  लिए  बहुत  कठिन  है  ।  इस

 लिए  कृषि-कार्यों  के  लिए  सस्ती  बिजली  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  प्रयत्न  करना  भ्र नि वाय  है  ।

 वर्षा  ऋतु  में  कृषि  के  लिए  बिजली  की  ग्रा वश्य कता  नहों  होती  ।  उस  समय  पम्प  बेकार  रहते

 हैं  फिर  भी  कृषक  को  कुछ  न्यूनतम  दर  जो  18  या  19  रुपये  प्रति  महोना  देनी  पड़तो  है  चाहे  वह

 पम्पों का  प्रयोग  करता  है  AAA  नहीं  ।  इसी  प्रकार  ग्रीष्म  ऋतु  में  कुएं  सुख  जाते  हैं  कौर  पम्प
 प्रयोग

 में  नहीं  लाये  जातें  फिर
 भी

 कृषक  को  बिजली  का  खां  देना  पड़ता है  ।  यह  प्रथा  समाप्त की
 जानी  चाहिए  ।  इसके  साथ  ag  भी  अनुरोध  है  कि  सभी  राज्यों  में  बिजली  के  दर  एक  होने  चाहिये  ।

 हम  उस  संशोधन  का  भी  स्वागत  करते  हैं  जिसके  भ्रनुसार  संसद-सदस्य  तथा  राज्य  विधान  मण्डलों

 के  सदस्य  अपनी  सदस्यता  की  समाप्ति  के  तुरन्त  बाद  राज्य  बिजली  बोरों  के  सदस्य  बन  सकते  हैं  ।

 उसकी  कोई  आलोचना  न्यायमर्ति  नहीं  है  ।

 जहाँ  तक  प्रकाशन  का  प्रश्न  है  सभो  प्रयोजनाओं  का  प्रकाशन  ग्रावश्यक  है  चाहे  उनकी

 लागत  25  लख  रुपये  हो  या  उससे  कम
 ।  प्रकाशन  होने  पर  जनता  मूल्यवान  सुभाव  दे  सकती  है

 are  कुछ  गलतियाँ  भी  छाँट  सकती  है  ।  इसलिए  प्रकाशन  का  होना  हितकर  ही  होगा  ।

 जहाँ  तक  ग्रनुभाग  49  के  संशोधन  का  सम्बन्ध  है  मैं  इसका  स्वागत  करता  हूँ  क्योंकि  ऐसा

 करना  आवश्यक है  |  निकटवर्ती  इलाकों  कौर  दूर-दूर  के  इलाकों  में  बिजली  की  व्यवस्था  करने  पर

 व्यय  में  श्भन््तरः  हो  सकता  है  इसलिए  बम्बई उच्च  न्यायालय  के  फैसले  पर  काबू  करने  के  लिए  ऐसा

 संशोधन करना  आवश्यक  है  ।

 इस  टिप्पणी के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूँ  ।

 Shri  Yashpal  Singh  :  Too  supply  of  ole-trisity  t»  (3  प  दि  |  1333  च  be  diver-

 fed  to  the  operation  of  tubewells  This  will  aolva  the  food  problem,  The  electricity
 is  not  supplied  to  the  farmer  for  agriculturs  purpo33s  and  instead  jt  is  ajyverted  fo
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 other  purposes.  Government  should  look  into  the  matter  and  the  first  priority  should
 be  given  to  agriculture,

 The  problem  cannot  be  solved  until  and  unless  we  put  an  end  to  corruption,  nepot-
 ism  and  idleism,  The  best  way  to  solve  the  problem  of  agriculture  is  to  handover  the

 electricity  business  to  Panchayats,  The  tubewell  operator  is  not  given  good  pay,  The
 supply  of  electricity  is  controlled  by  Electricity  Boards  at  some  placeswhile  in  some
 other  localities  it  is  controlled  and  owned  by  private  companies  and  these  companies
 are  earning  huge  profits  out  of  it,  but  they  are  not  being  nationalized,  These  companies
 must  be  nationalized,

 There  is  disparity  in  the  rates  of  electric  supply  also,  This  system  must  be
 removed  and  unifomity  of  rates  must  be  preservec  otherwise  the  position  may  further
 deterjorate,  It  is  dosirable  that  the  farmers  are  provided  electricity  at  cheaper  rates
 and  the  capitalists  are  not  given  any  preference.

 The  demands  of  the  farmers  for  electricity  cornections  for  agriculture  purposes
 should  be  met  more  and  more,  The  farmers  should  also  be  associated  with  the  olect-
 ricity  supply  managements.

 श्री  नरन्द्रसह  महिला  :  बिजली  1948  की  त्रुटियों  को  दूर  करना

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  विकास  कार्यों  के  लिए  ग्रावश्यक  पूंजी  जुटाने  के  लिए  तथा  ग  र-सरकारी

 लाइसेंसदारों  पर  नियन्त्रण  को  कड़ा  करने  के  लिए  कुछ  परिवर्तन  करने  के  लिए  इस  विधेयक  में

 सुभाव  दिया  गया  है  ।  जहाँ  तक  ग़  र-सरकारो  लाइसेंस दारों  का  सम्बन्ध  बम्बई  में  टाटा  हाइड्रो

 पावर  कम्पनी  तथा  शभ्रहमदाबाद  की  बिजली  सप्लाई  कम्पनी  बहुत  ag  पहले  स्थापित  की  गई  थी

 mt  उन्होंने  उन  क्षत्रों  के  लोगों  के  लिए  बहुत  लाभदायक  कार्य  किया  है  ।  यदि  हम  उन्हें  अपने

 हाथ  में  लेना  चाहते  हैं  तो  हमें  उन्हें  उचित  मुआवजा  देना  चाहिये  अथवा  जब  उपयुक्त  समय  शाये

 तभी  उनका  ठेका  समाप्त  करना  चाहियें  ।

 गाँव  को  बिजली  को  सप्लाई  कृषि  के  लिए  की  जाती  है  ।  परन्तु  गाँव  के  लोग  इतने  गरीब

 हैं  कि  वह  इस  बिजली  का  लाभ  नहीं  उठा  सकते  दौर  इसका  प्रयोग  पंचायतें  सड़कों  के  लिए  करती

 हैं
 ।

 यह
 लोग

 कुएं  शादी  नहीं  खोद  सकते  कौर
 न

 ही  बिजली
 के

 पम्प  खरीद  सकते हैं  इसलिए
 बिजली के  साथ-साथ उन्हें  मोटर  पम्प  भी  दिये  जाने  चाहिये  ।

 सरकार  शायद
 बिजली  बोर्डों  को  एक  में  मिलाने  अथवा  बिजली  सप्लाई  की  एक  सी  प्रणाली

 भ्पनाने के
 के  बारे  में

 सोच
 रही  है

 ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  जाता  तब  तक  सभी  राज्यों  के  लिए

 हम  एक  सी  दरें  लागू  नहीं  कर  सकते  ।

 बिजली  बोर्डों के  काम  करने  के  बारे में  कुछ  शिकायतें  को  जाती  हैं  ।  गाँव  के  लोगों  द्वारा

 बिजली
 की  माँग  काफी  की  जाती  है

 ।  बिजली  की  सप्लाई  सीमित  है  कौर  संपूर्ण  माँग  को  पूरा

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  sar  है  बिजली  परिषद  भ्र पना  प्रबन्ध  ठीक  oy  से  चलायेंगे  कौर  यदि

 पर्यवेक्षण  की  झ्ावदयकता  तो  केन्द्रीय  सरकार  मार्गदर्शन  करें  |

 रेणु  चक्रवातों  पीठासीन

 SHRIMATI  RENU  CHAKRAVARTY  in  the  Chair

 जहाँ  तक  देहातों  को  बिजली  की  सप्लाई  करने  सम्बन्ध  शहरी  क्षेत्रों  में  70.0  प्रतिशत
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 ——

 बिजली  का  उपभोग  उद्योगों  में  किया  जाता  है  जबकि  देहाती  क्षत्रों  में  इसके  लिए  केवल  10

 शत  का  उपभोग  होता  है  ।  भारत  के  देहाती  क्षेत्र  प्रभी  पिछड़े  हुए  हैं  कौर यदि  उन्हें  बिजली  पहुँचानी

 है  तो  इसके  लिए  एक  भारी  रकम  की  प्रा वश्य कता  होगी  न  केवल  बिजली  को  सप्लाई  के  लिए

 बल्कि  मद्य ोन री  की  सप्लाई  के  लिए  भी  जिसकी  आवश्यकता  खेती  के  लिये है  ।

 बिजली  के  श्रवण  प्रयोग  के  लिए  सरकार  को  बहुत  कठोर  दण्ड  व्यवस्था  करनी

 चाहिये  |  बहुत  से  मामलों  में  लोग  बिजली  के  छेड़छाड़  करते  हैं  शरर  कोई  फीस  दिये

 उसका  प्रयोग  करते  हैं  ।

 गाँवों  में  लोगों  को  बिजली  के  खतरों  के  बारे  में  भो  बताया  जाना  चाहिये  ।  केवल  खतरे

 को  सूचना  ही  काफी  नहीं  है  ।  बिजली  में  कुछ  त्रुटियाँ  हो  जाती
 हैं  शरीर  जब  बच्चें  था  शादी

 बिजली  को  तारों  से  लगते  हैं  तो  मर  जाते  हैं  ।  इसलिए  देहाती  क्षेत्रों  में  बिजली  के  खतरों  के  बारे  में

 काफी  प्रचार  करने  की  आवश्यकता  है  |

 गाँवों में  रब  भी  बिजली  का  प्रयोग  उचित  ag से  नहीं  जाता ।  गाँव  में  केवल

 रेडियो  या  पंखे  के  लिये  बिजली  मिली  है  पौर कृषि  के  लिए  कभी  बिजली  को  आवश्यकता

 है  ।  यदि  सरकार  का  रद्द इक  किसानों  को  बिजली  को  सप्लाई  करना  है  तो  हमें  बिजली  के  उपयोग

 के  लिए  उचित  oy  भी  प्रयोग  में  लाने  चाहिए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  विधेयक  का  स्वागत  किया  गया  कौर  aa  प्रकट  की  गई  fH  सरकार

 बिलों  की  सप्लाई  के  साथ-साथ  पानी  के  पम्प  तथा  कूलरों  की  व्यवस्था  भी  किसानों  के  लिए  करेगी  ।

 यदि  ऐसा  गया  तो  देश  उन्नति  करेगा  ग्रन्थ  कृषकों  का  सुधार  करने  के  लिए  हमें  कई  वर्ष

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ेगी ।

 सिचाई  और  विद्यू/त  वस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  कु  ल०  :

 इसमें  कोई  संदेह  नहीं  राष्ट्र  के  निर्माण  के  बिजली  एक  मौलिक
 कारण  रूस

 art  यदि  उच्चतम  अवस्था  में  है  तो  इसका  कारण  यह  है  कि  उसने  विद्युत  शक्ति  में  काफी  प्रगति

 की  है  ।  40  वर्ष  पहले  रूस  की  स्थिति  भारत  जैसी  ही  थी  इस  समय  हमारी  विद्युत  शाक्ति  रूस  का

 केवल  दसवां  भाग  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  हमें  अपने  देश  में  बिजली  की  वर्तमान  हालत  को

 सुधारना  होगा  ।  हमारे  देश  में  प्रति  व्यक्ति  विद्युत जनन  75  किलोवाट  घंटे  है  जबकि  उन्नत  देशों

 में  यह  लगभग  2,000  किलोवाट  घंटे  है  ।  इसलिए  हमें  यथासम्भव  तेजी  से  इस  झोर  AM  बढ़ना

 होगा  ।

 विद्युत-उद्योग  एक  व्यापक  उद्योग  है  जिसमें  भारी  पू  जी  शौर  हरनेक  यंत्रों  को  आवश्यकता

 होती  है  ।  भारत  में  यह  सब  मशीनें  बाहर  से  मंगाई  जाती  हैं  ate  इससे  विदेशो  मुद्रा  काफी

 खर्च  होती  सरकार  ने  हरिद्वार  शर  हैदराबाद  में  कारखाने  लगाये  हैं  ।  इनमें  ger

 दन  शुरू  होने  के  बाद  बिजली  पैदा  करने  को  दिशा  में  हम  बहुत  कुछ  कर  |  यह  कहना  उचित

 नहीं  है  कि  बिजली  के  क्षत्र  में  हमने  कुछ  किया  ही  नहीं  है  ।  हरनेक  बड़ो-बड़ी  कठिनाइयों  के

 जद  हमारा  उत्पादन  10  वर्ष  पहले  6000  किलोवाट  घंटे  से  बढ़कर  36000  किलोवाट  घंटे  हो

 है  ।  यह  प्रगति  सन्तोषप्रद  नहीं  है  प्रौढ़  हमें  कभी  बहुत  कुछ  करना  है  ।  हमारा  प्रति  व्यक्ति
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 उत्पादन  झाज  के  75  किलोवाट  घंटे  से  बढ़कर  कम  से  कम  500  किलोवाट  घंटे  होना  चाहिए  ।

 हम  ऐसा  करने में  1980  तक  सफल  हो  सकेंगे
 तब

 देश  की  हालत  बहुत  ही  अच्छी  हो  जायेगी ।

 इसमें  तनिक  भी  सन्देह  नहीं  कि  हमें  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लाभ  के  लिए  भ्रमित  बिजली  देनी

 चाहिए  |  हमारा  देश  एक  aga  बड़ा  देश  है  जिसमें  बहुत  बड़ी  संख्या  में  पारेषण  लाइनों  की

 दिखता  होगी  ate  इसके  लिए  एक  बड़ी  घन-राशि  की  जरूरत  होगी  ।  यहाँ  बनाकर  हमारा  काम  रुक

 जाता है  ।

 यह  कि  है  अगले  पांच  या  दस  वर्षों  के  बाद  एक  अखिल  भारतीय  ग्रिड  तयार  हो

 जायेगा  ।  हम  देहाती  क्षेत्रों  को  अधिकाधिक  बिजली  देना  चाहते  हैं  ।  हम  जानते  हैं  कि  क़षि  के

 लिये  बिजली  aga  सस्ती  पड़ती  है  ।  हमारे  देश  में  कुल  50  लाख  कुएं  हैं  और  अबतक  हम  केवल

 पांच  लाख  कुओं  को  बिजली  दे  पाये  हैं  ।  चौथी  योजना  काल  में  हम  सात  लाख  कुओं  कों  बिजली

 दे  सकेंगे ।

 हमारे  देश  में  यह  एक  बहुत  ही  अच्छी  बात  है  कि  यहां  भूमि  के  नीचे  के  जल  संसाधन

 प्रथम  दल  के  हैं  ।  विशेष  रूप  से  गंगा  के  बेसिन  मध्य  प्रदेश  और  समुद्र  तटीय  क्षत्रों  में  बहुत

 अच्छा  जल  पर्याप्त  मात्र  में  उपलब्ध  है  ।  हमें  इस  प्रकार  के  नलकूप  लगाने  चाहिये  कि  जिन  से

 इस  जल  का  अधिकाधिक  प्रयोग  किया  जा  सके  ।

 बिजली  के  उत्पादन  के  बारे  में  तो  कोई  कठिनाई  नहीं  है  ।  हमारे  पास  पारेषण  लाइनों

 की  कमी  है  ।  प्रत्येक  देहात  में  बिजली  ले  जाने  के  लिये  सरकार  को  लगभग  40  हजार  से  एक  लाख

 तक  रुपया  व्यय  करना  पड़ता  है  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  हमारे  देश  में  ताँबे  तथा  अल्यूमिनियम

 की  कमी  है  ।  इनका  हमें  आयात  करना  पड़ता  इन  धातुओं  के  स्थान  पर  अन्य  खनिज पदार्थों

 को  प्रयोग  में  लाने  के  लिये  खोज  हो  रही  है  ।

 सिंचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  उन  राज्यों  के  प्रतिनिधियों  का  एक  सम्मेलन  बुलाने  के  बारे

 में  सोच  रहा  है  कि  जहां  पर  कुओं  और  नलकूपों  की  बहुत  जरूरत  है  ।

 इस  सम्मेलन  में  राज्यों  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  पर  विचार  किया  जायेगा  ।  इस

 बात  में  सन्देह  नहीं  है  कि  मूल  विधेयक  की  भाषा  में  सुधार  की  आवश्यकता  है  ।  यह  सन्  1946

 में  तैयार  किया  गया  था  ।  ऐसी  आशा  है  कि  अगले  सत्र  में  इस  बारे  में  एक  और  अधिक  सरल

 और  व्यापक  विधेयक  सभा  के  समक्ष  लाया  जायेगा  |

 वर्तमान  अधिनियम  के  अनुसार  पूरे  देश  में  बिजली  के  एक  समान  दर  लागू  नहीं  किये

 जा  सकते  ।  यह  समानता  लाने  के  लिये  इस  विधेयक  का  पारितਂ  किया  जाना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 और  इस  विधेयक  को  शीघ्रता  से  लाये  जाने  का  भी  यही  कारण  है  ।

 एक  मौर  बात  यह  है  कि
 फरवरी  1965

 से
 बैक

 में  वृद्धि  हो  गई  यह  अच्छी  बात है

 कि  निजी  लाइसेंसदारों  ने  दर  बढ़ा  कर  मौके  से  फायदा  नहीं  उठाया  है  ।  इस  अधिनियम  के

 सार  वे  ऐसा  कर  सकते  थे  ।  इसके  द्वारा  हम  यह  व्यवस्था  करने  जा  रहे  है ंकि  1965  तक  लगाये

 गये  निवेशों  पर  7  प्रतिशत  बैंक  दर  और  इसके  बाद  के  निवेशों  पर  2  प्रतिशत  बैंक  दर  की

 अनुमति  दी  जायेगी  |
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 बिजली  बोर्डों  की  सदस्यता  के  बारे  में  चुनाव  और  अन्य  बातों  के  विषय  में  जो

 आलोचना  की  गई  है  वह  उचित  नहीं  है  ।  क्योंकि  हम  जोडों  में  पंचायतों  आदि  के  सदस्यों  को

 भी  सदस्यता  देना  चाहते  हैं  ।  यह  केवल  संसद  तथा  राज्य  विधान  सभाओं  के  सदस्यों  के  लिये

 नहीं हैं  ।

 परियोजनाओं  के  प्रकाशन  के  बारे  में  बहुत  अम  है  ।  इस  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि

 इसका  deed  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  2  करोड़  से  कम  लागत  वाली  परियोजनाओं  की  राज्य

 सरकारें  मंजूरी  दे  सकती  हैं  ।  परन्तु  बिजली  की  परियोजनाओं  की  केन्द्रीय  जल  तथा  विद्युत

 आयोग  छानबीन  करता  है  ।  इस  प्रकार  बिजली  सम्बन्धी  योजनाओं  पर  अधिक  नियन्त्रण  रहता

 है  ।  इस  प्रकार  हम  सिचाई  परियोजनाओं  को  प्रकाशित  नहीं  करते  भर  बिजली  योजनाओं  को

 लोगों  की  जानकारी  के  लिये  प्रकाशित  किया  जाता  है  ।  इस  में  कोई  विशेष  बात  नहीं  है  ।

 आधे  घंटे  की  चर्चा

 HALF  AN-HOUR  DISCUSSION

 गण्डक  परियोजना

 Shri  Bibhuti  Mishra  (Motihari)  :  Madam  Chairman,  Iwas  informed  by  the  hon
 Minister  on  the  12th  of  May  1966  that  the  Gandak  Project  would  make  further  pro-
 gress  if  Bihar  Government  would  make  more  ए  ntribution  for  this  project,  The  cost
 of  this  project  has  been  going  up.  Originally  it  was  estimated  to  cost  Rs,22  crores,
 Now  it  is  likely  to  cost  Rs,124  crores,  As  a  result  of  recent  devaluation  of  rupee  it
 may  further  go  up.  This  project  waS  sanctioned  in  1960,  Uptill  now  only  20  crores  of

 rupees  have  been  spent.  I  do  not  know  how  long  jt  will  take  ir  completing  this  project,
 We  had  a  meeting  with  the  @on,  Minister  in  this  connection,  He  deputed  twoo  fficers  to

 study  the  position,  It  was  agreed  the  Central  Government  would  provide  the  necessary
 financial  assistance  and  the  State  Government  would  provide  the  machinery  for  execu.
 tion  of  the  job,  but  unfortunately  the  Planning  Commissiov  has  not  given  its  approval
 so  far  and  things  are  as  they  were.

 When  this  project  is  completed,  our  agricultural  output  will  go  up  by  2  crores
 and  fifty  lakh  maunds,  This  project  will  effect  two  States  of  Bihar  and  U.P,  and

 Nepal,  The  Central  Government  should  take  up  this  project,  The  Bihar  Government
 has  to  experience  great  diffivulty,  as  it  has  to  route  its  correspondence  to  Nepal
 through  Central  Government  here  in  New  Delhi.  The  canals  coming  under  this  project
 should  also  be  constructed  eXpeditiously,  This  scheme  should  be  intluded  in  the
 Fourth  plan  and  executed  by  Central  Government.  Already  considerable  amount  of

 money  has  been  Spent  on  this  project,  That  is  going  waste,  if  further  progress  is  not

 made,

 Shri  Hukam  Chand  Kachhavaiya  $  What  was  estimate  of  the  cost  of  this  project
 at  initial  stago  ?Is  it  a  fact  that  tho  present  estimate  of  this  project  is  121  crores

 of  rupees  and  is  it  also  a  fact  that  it  is  being  executed  with  foreign  collaboration  ?

 The  Minister  of  Irrigation  and  Power  (  Shri  Fakhruddin  Ahmed  )  2  Sir,  I  agree
 that  this  project  is  very  vital  for  Bihar  and  U.P,  It  will  help  a  great  deal  in  increasing
 the  agricultural  output,  It  is

 correct
 that  with  the  passage  of  time  its  estimated  cost

 if  going  प्

 I  myself  have  visited  Gandak  Project  area.  We  have  given  about  8  crores  of

 rupees  to  Bihar  Government.  We  would  try  to  meet  the  needs  jn  this  conncetjon.  We
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 are  trying  to  take  up  about  9  such  projects  from  states,  We  are  consulting  Planning
 Commission  and  Ministry  of  Finance  in  this  regard,

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  Fo  ल०  :  इस  परियोजना  की

 अनुमानित  लागत  में  इस  कारण  वृद्धि  हुई  है  कि  नहरों  की  क्षमताबढ़ाई  गई  है  और  सिचाई  का

 क्षेत्र  भी  बढ़ाया  गया  है  ।  इस  परियोजना  के  लिये  कोई  विदेशी  सहायता  नहीं  ली  जा  रही  है  ।

 इसके  पश्चात्  लोक  सभा  29  1966  /  श्रावण  7,  (1888  के  ग्यारह

 बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुई  ।

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  ti  ih  Eleven  of  the  Qloek a0  ६1008  णा  Friday,  29,  1966/
 Sravana  7,  1888  (  Saka  ).

 Tirthraj  Press,  Allahabad.
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